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यों तो रियासतों पर लिखे गये साहित्य में अभिवृद्धि करने वाली 
प्रत्येक रचना का स्वागत करते. हुए श्रानन्द होता है । परन्तु जब वह 
रचना श्री वेजनाथ महोदय जंसे सुयोग्य लेखकों की हो, जिन्होंने विषय 
को अधिक अच्छी तरह समझने में सहायक होने वाली बुनियादी जान- 
कारी को एकत्र करने में सच्चे दिल से यत्न किया है, तो वह त्रिधार स्वागत 
करने योग्य हों जाती है | क्योंकि लेखक ने निःस्थर्थ सार्वजनिक सेवा के 
क्षेत्र में बरसों बिताये हैं, गांधी सेवा संघ के मंत्री की हैसियत से तथ्यों 
को तौलकर उनका ठीक ठीक मूल्यांकन करने की उन्हें काफी ट्रेनिंग 
मिली हुई है, और फिर इन तमास वर्षो में सदा रियासतें और 
रियासती ज़नता की दोहरी गुलामी से मुविति, उतकी खास दिलचस्पी 
का विषय रहा है । 


एक समय एसा था, जब रियासतों के सवाल की तरफ कोई ध्यान 

ही नहीं देत।! था ! अंधकार और लापरवाही उसक्ती किस्मत में थी । 
आज वह इस अचस्था से बाहर निकल चुका हुँ। और उसने ऐता 
महत्त्व घारएा कर लिया है, तथा इतना जरूरी बन गया हूँ कि जिसकी 
शायद ही पहुले किसी ने कल्पना की हो । तमाम महान्‌ आन्दोलनों का 
ऐसा ही होता है। पहले लोग उन्हें लापरवाही फोौनजर से देख ते हैँ, फिर 
वे सन्‍्देह की वस्तु बन जाते हैँ और अंत में जाकर लोग उन्तका सही 
सही स्वरूप समझ पाते हैं। इंग्लेंड के मजदूर आन्दोलन को भी इसी 
बिकास-कम में से गुजरना पड़ है । सन १८५८ में इंग्लेंड की पालियामेंट 
में उसका केवल एक सदस्य था। पर आज मजदूर दल के सदस्यों की 
“संख्या चार सौ अस्सी हैं, और वे ब्विदेत तथा शक्तिशाली ब्रिटिश 
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८ साम्राज्य पर हुकूमत क्र रहें हैं। रियासती जनता के आन्दोलन को तो 
इसका एक तिहाईसमंय भी नहीं ऊगा है। अभी अभी बीस साल 
पहले तक कोई: उसकी तरफ़ ध्यान भी नहीं देता था, ऐसी दुर्देशा थी। 
जआाठ साल पहले हरिपूरा के अधिवेशन में वह प्रथम श्रेणी का प्रदन 
बन गया । और भश्राजं तो राष्ट्र के प्रंइनों में उसने ऐसा भंहंत्व घारंण 
कर लिया है कि दूसरे अनेक प्रइतों को अलग रखंकर पहुले उस' परे. 
घिचार किया जाता है । अब 


सचमुत्र, अगर भारतवं स्वतंत्र होता..है पर: उसके. एक तिहाई. 

हिस्से को काटकर उससे अलग कर दिया जाता है ,और उसे स्वतंत्रता, . 
( उपभोग नहीं करने दिया जाता" तो, भारतीय स्वतंत्रता ,तिरी,ए 

मिथ्या पस्तु होगी । उस भारत को हम स्वतंत्र भारत नहीं कह सकते। 
भारतीय स्वतन्त्रता एक गोल हैं--द्वितीया के नहीं, पुि।मा के चन्द्र के 
ससान वह एक पूर्ण बिम्ब है इस शर्थ सें कांग्रेस ने, रियासती जनता , के 
आन्दोलन को देश की स्वतंत्रता के श्रानदोलचन का एक और . अविभाज्य 
अंग के रूप में मान। है । एक सम्रय एक ही उद्देश से प्रेरित थे दोनों 
श्रानदोलन विभिन्नदिशओओं में जाते हुए दिखाई देते थे बाद वें दोनों 
समानान्‍्तर रेखाओं पर बढ़ते रहे । और श्रन्त में वे दोनों ए क ही केन्द्र -बिंन्दु के 
श्रास-पास घूमने वाले वर्तुंल की रेखा पर आरा मिले । दोनों फी मिलकर 
एक ही ट्रेन बच गई और दोनों के ड्रायबर भी पं० जवाहरलाल नेहरूँ के 
रूप मे--जब सन्‌ १६४६ में वे राष्ट्रीय महात्मा और 'अ० भे।० देशी 
राज्य लोक परिषद के सभापति थे, एक ही हो गये । उस दिन से कश्सीरें, ' 
और हैदराबाद, वडोदा श्रौर क्राबुआ, मलेरकोटला और फरीदकोट, 
मेसोर और त्राएव कोर, ग्वालियर और भोपाल, सांगेली और कोल्हपुर, 
तालचेर श्ौर धेनकनाल, मणिपुर और कचबिहार, चित्रल श्रौर कलात 
श्रौर सिरभोर श्रीर बिलासपुर की रियासतें, देशी-रॉज्य-लोक-परिपंद्‌ 
तथा कांग्रेस को भी, समान दिलचस्पी के विषय बन गई 
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देशी राज्यों की जनता -का. असली, शत्रु, नरेश्ों. को त्रेंकुशता 
अथवा जनता की, अकर्मण्यता नहीं, बल्कि राजनैतिक विभार वेद 
हैं। भ्रतः जब तक -उत्तका खात्मा नहीं कर दिया.जाता, तव तके” रिया-7 
सती जनता ,क्ी-वल्कि-नरेशों की भी-मुक्ति क्री कोई श्राश्ा नहीं करनी 
चाहिए । कंसी भी बीमारी को दूर करने में हमें उसी साता में 
सफलता मिलेगी, जिस मात्रा में उसकी जड़ को हम काटेंगे ।.इसके सिचा 
ओर सब. उपाय तो ऊपरो ही होंगे । वे बीमारी को कम्त.कर सकते हैं, 
उसे पुरी तरह दूर नहीं कर सकते। इसी प्रकार जबसे अन्तर्कालीन सर- 
कार की स्थापना.हुई है, हमने इंस बीमारी की जड़ में-हाथ डाला: है । 
ओर यद्यपि आज राजनैतिक विभाग से उसका बहुत सीध। “सम्बन्ध 
नहीं है, तथापि उसका नेतिक प्रभाव तो उसः विभाग पर प्रतिक्षण 
पड़ता ही रहता है, ओर नि:सन्देह यह प्रभाव इस विभाग के फौलादी 
फवच को तोड़कर फेंक देगा । श्रसल में तो जब श्रस्थाई;:सरकार बनने 
बाली थी उसी समय इस नई सरकार तथा नरेशों के बीच के. सम्बन्धों 
को व्यवस्थित करने के लिए:एक सलाहकार समिति बनाई जाने घाली 
थी। पर ऐसी कोई बात नहीं हो सकी । खैर ! - 3 है की 


' आच्तों और रियासतों-फो जोड़ने वाली एक नई कड़ी घविधान- 
परिषद:का अधिवेशन है। इसमें दोनों के प्रतिनिधियों को एक साथ 
बठकर विचार करना पड़ता है। और श्राज तो राष्ट्र का संपूर्एा ध्यान 
इस यत्न में लगा हुआ है, कि इस परिषद में रियासतों के प्रतितिधि 
पास्तव सें, ओर पर्याप्त मात्रा में, रिघासती जनता के ही प्रतिनिधि हों । 

अफसोस की बात है कि ऐसे मौके पर, सांगली और कोचीन जैसे 
शुभ अपवादों को छोड़कर, शेष सब नरेश अपना हिस्सा ठोक तरह से 
अदा नहीं कर रहे हैं। वे अपने प्रजाजनों की श्रा्कांक्षाओं को कुचरूने 
की भानो होड़ में लगे हुए हैं । दुनिया! जानती हुँ कि अंग्रेजों की सार्व- 
भोस सत्ता बहुत जल्दी यहां से उठने बाली हुँ । तब याद' रहे, काम 
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' - पड़ेगा तरेशों को सीधा अपने प्रजाजनों से ही । नरेश चाहें तो यह 
.. संम्बन्ध प्रेमंसये हो सकता हैं; और यदि वे न चाहें तो उन्के और 
प्रजाजनों के- बीच निरंतर संधर्ष भी चल सकता है । उस समय अंगरेजों 
की संगीने नहीं, प्रजाजनों का प्रेम और सद्भाव ही उनकी ढाल होगी.। 
अ्रगर हम याद करलें कि पिछले. महायुद्धों में जर्मनी के कैंसर, इठलो 
के राजा, ग्ोस्ट्रिय. के वादशाह और रूस के जार जैसे और नरेश्ञों से कहीं 
अ्रधिक शक्ति-शाली तथा घनजन से सम्पन्न लोगों तक का नामोनिशान 
मिट गया है, तब नरेज्ञों के सामने उनकी प्रजाजनों से और प्रजाजतों 
की उनसे होने वाली लड्टाई का सही सही चित्र खड़ा होगा श्रौर उसके 
परिणामों का उन्हें दौक-ठीक भान होगा। श्राज राष्ट्रीय महासभ। का धीरज 
कसौटी पर है, पर श्रब उसकी भी हद झा पहुंची है। हिम-शिख्वर की 
भांति किसी भी क्षण वह जोर से टूटकर गिर सकता है, या महासागर 
के ज्वार के समान, श्रपती श्रतल गहराई से उसड कर, स्वाधीनता के 
प्रवाह को रिग्रासतों में जान से रोकने वाले इस फेनस को हुवा में 
उड़।कर फेंक सकता हैँ । सचमुच, नरेद्यों का भविष्य कया होगा, वही 

सोचें । श्रपनी किस्मत के निर्माता वे खुद ही हैं । 


नई दिल्‍ली न रे 
५ दिसम्बर १६४६ | (डा०) पद्ठाभिसीतारामेया 


पक 
दा शब्द 
कक ३० 
पिछले वर्ष “रियासती जनता की समस्‍यायें ? नामक मेरा 

एक छोटीसी पुस्तिका उदयपुर अधिवेशन के समय अकाशित हुई 
थी । वह दो-तीन महीनों में ही विक-गई और प्रकाशकों की तरफ 
पे-मुझे उसका दूसरा संस्करण तैयार करने के लिए कहा गया | पर 
में महीनों इस काम को हाथ में नहीं ले सका। अभी जब उसे मैंने 
शुरू किया तब तक देश की स्थिति काफी बदल गई थी। उसके 
अनुरूप जब में उस पुस्तक को बनाने बेठा तो. इतनी अधिक नई 
सामग्री उसमें देनी पड़ी कि वह दूसरा संस्करण नहीं बिलकुल 
दूसरी पुस्तक ही बन गई | इसलिये नाम भी बदल देना पड़ा । 


रियासतों के सवाल पर इस ग्रश्न के अधिक जानकार या कोई 
नेता लिखते तो अच्छा होता, परन्तु बड़े नेता इतने कार्यमम् हैं कि 
उन्हें इस छोटेसे काम के लिए.-अवकाश मिलना कठिन है | फिर भी 
छोटी-मोटी र्यासतों में काम करनेवाले असंख्य ग्रामीण कार्य- 
कर्ताश्नों को इस विषय की-कुछ आवश्यक जानकारी देनेवाली किताब 
की जरूरत तो थी ही। वही इस थुस्तक-में देने का यत्र॒ किया 
गया है | है 


' इस आवश्यकता को कित्ती अंश में यह पुस्तक अगर पूरी कर 
सके तो में इस ग्रयल को सफल समझूगा । हे 
रतलान-यान्ना में, ) ह 50408 ५323 
६-११-०४६« | 
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देशी रियासतों पर एक दृष्टिपात 


रियासतो की समस्याश्रों पर विचार करने से पहले यह जरूरी है क्रि 
उनके बारे में कुछ जरूरी बातें हम जान लें। भारतबरप में कुल ५६२ 
रियासतें हैं | ( लोक-परिषद्‌ के प्रकाशन में इनकी संख्या धुद्ध४ है। ) 
रियासतों का कुल रकत्रा ७,१२,४०८ वर्ग मील ओर जन-संख्या 
६,३१,८६,००० ( सन्‌ १६४१ की मनुप्य-गणना के अनुसार ) है। 
प्कबे के हिसाव से यह समस्त देश का ४० प्रतिशत और जन-संख्या के 
जगंभग २३-२४ प्रतिशत हैं । 


गोटे तोर पर रियासतें दो हिस्सों में बेटी हुई हैं | 


(१) सैल्यूट स्टेट्स ( जिनकी सलासी-का हक . है )। 
(२ ) नॉन सैल्यूट स्टेट्स ( जिनको सलामी का हक नहीं है ) 
] ड 
२. छिन्दुस्तान में कुल १२० सलामी की हकदार रिवासतें हैँ और 


|] 
ल्‍ 


४४२ ऐसी रियासते या जागीरें हैं, जिनको सलामी का हक नहीं है 


रियाप्ततों का सवाल 


2 :, है. उपयुक्त पुस्तक के परिशिए 'ए! से ज्ञात होता है कि कोई ४५४ 
'रियासते-या जागीरें ऐसी हैं, जिनका रकवा १००० वर्गमील से कम है । 
ओर ४५२ ऐसी हैं जिनकी आबादी भी एक लाख से कम है। ३७४ 
रियासतों की आमदनी एक लाख से कम बताई गई है। 


४. सिर्फ १२ रियासतें इतनी बड़ी हैं कि जिनका रकबा १० हजार 
वर्गमील से ज्यादा, आबादी १० लाख से ऊपर और आमदनी पचास 
लाख से ऊपर है। 


५, जिस हिस्से को व्रियिश भारत कहा जाता है, उसका रकबा 
१०,६४,३०० वर्गमील और आबादी २६ करोड़ ( १६४१ की गणना ) 
है | वह ५७५ जिलों में वँटा है | हर जिले का औसत रकबा ४००० बर्ग 
मील ओर आबादी ८ लाख के करीब बैठती है । | 


६. कुछ रियासतें या जागीरे इतनी छोटी हैं कि उन्‍हें राज्य कहते 
हुए हँसी ओर तरस आता है। 


७. पन्द्रह र्यासतें इतनी छोटी हैं कि जिनका रकबा पूरा एक वर्ग 
मील भी नहीं | २७ दूसरी रियास्ततों का रकब्ा पूरा एक वर्गमील बैठता 
है | सूरत जिले में १४ इतनी छोटी-छोटी रियासतें या जागीरें हैं, जिनकी 
झामदनी ३०००) सालाना से ज्यादह नहीं जाती । इनमें से तीन रियासतो 
की आबादी इतनी कम है कि पूरे सो आदमी भी उनमें नहीं हैं । उनमें 
से पाँच की आमदनी पूरे सौ रुपये सालाना मी नहीं | सालाना २० रुपये 
आमदनी वाली और ३२ आदमियों की आबादी वाली एक जायदाद भी 
है, जिसको राज्य कहा जाता है | 

८. ४६२ रियासतों में कुल ६० इतनी बड़ी हैं जो रकवा, आबादी 
और आमदनी के हिसाब से ब्रिटिश भारत के एक जिले के करीब बराबरी 
की मानी जा सकती हैं । 


रियासतों के नियन्त्रण की व्यवस्था: 


मासटेग्यू-्चेम्सफोर्ड रिपोट के आधार पर पहले जिन रियासतों का 
सम्बन्ध प्रायः प्रान्तीय सरकारों से था, बाद में उनमें से अधिकांश का 
सम्बन्ध सीधा गवर्नर जनरल से कर दिया गया है। परन्तु इनका नियन्त्रण 
प्रायः एजन्द के मार्फत ही होता रहता है । 


भारत सरकार का पोलिटिकल डिपाट्मेन्ट भारतवर्ष की तमाम 
रियासतों के शासन के लिये जिम्मेवार है | यह सीधा वाइसराय के मावहत 
काम करता है| पर उन्हें तफसीलों की तरफ ध्यान देने का अ्रवकाश कहाँ 
से हो ? इसलिए असल भें सारे महकमे का नियन्त्रण पोलिटिकल सेक्र यरी 
के हा्थों- में ही रहता है।वाइसराय को तमाम जानकारी अपने इस 
सेक्रेटरी से ही मिलती है, जिसके मातहत और भी कितने ही ऑफिसर हैं 
जिन्हें एजन्ट ठु दी गवर्नर जनरल, पोलिटिकल एजन्ट ओर रेसिडेन्ट 
कहते हैं | 

एजन्ट ढु दि गवर्नर जनरल के मावहत अनेक रियासत होती हैं ओर 
झोर उसका सम्बन्ध सीघे वाइसराय से होता है | उसके मातहत अनेक 
पोलिटिकल एजन्ट होते हैं। इन प्रत्येक के मातहत कुछ रियासतें हैं। 
रेसिडेन्ट उस पोलिटिकल ऑफिसर का नास है, जो अकेली बड़ी बड़ी 
रियासतों पर ध्यान देता है । 


इन तमास अफीसरों को बहुत व्यापक और अलग अलग अधिका रहेते 
हैं। उनका न ते कहीं खुलासा है और न ऐसा खुलासा करने का यज्ञ कभी 
किया गया है | यह रियासत का महत्व, नरेश का स्त्रभाव और पोलि- 
टिक्ल ऑफिसर की सर्जो पर निर्मर रहता है। कभी कभी तो वह बहुत 
छोटी छोटी बातों में भी दस्तंदाजी करता है, तो कभी नरेशों से बढ़े बढ़े 


शक 
४ रियासतों का स्वात्त 


घृरित अपराध हो जाने पर और भयंकर कुशासन होने पर भी हंस्तल्षेप 
करने से इन्कार कर देता है। राजा अगर कमजोर हैं तो रोजमर्स की 
बातों में भी पोलियिकिल एजन्ठ टाँग अड़ाने लगता है, तो कभी राजा 
के दबंग होने पर वह बहुत सोच समझ कर दस्तन्दाजी करमे की जरुरत 
देखता है। हाँ उसे हमेशा साम्राज्य सरकार और भारत सरकार की नीति 
ओर हिदायतों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। फिर इनकी सत्ता रियासतों 
के आकार प्रकार पर भी कुछ निर्भर रहती है । ञ्राम तौर पर छोटी 
रियासतों पर इन अधिकारियों को बहुत व्यापक अधिकार होते हैं । पर 
सबसे अ्चरज की बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि ये अधिकार 
क्या होते हैं। सार काम पूरी गुप्तता के साथ होता है, जिसके कारण 
नरेशों पर इस महकमे का भयंकर आतंक रहता है । पर कोई इसका 
अर्थ यह न करे कि प्रजा-जन पोलिटिकल डिपार्टमैंठ के पास इन नरेशों 
की शिकायत ले कुर जाबें तो वह उनकी सहायता करता होगा। ऐसा जरा भी 
नहीं | डिपार्टमेंट तो जैसी अपनी सुविधा देखता है बैसा करता है । इसे तो 
साम्राज्य से मतलब है | वह नरेशों को जन-जागति का डर दिखाता रहता है 
ओर जनता को सन्धियों ओर सुलहनामों का बहाना बताकर इनकी 
निरंकुशता को बरकशर रखता है | इस तरह अपने इस दुधारे के बलपर 
उसने अपनी निरंकुशता की रक्षा अत्र तक की है | 

बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसोर,बड़ोदा, जम्मू ओर काश्मीर तथां 
गयालियर का संम्बन्ध सीधा भारत सरकार से है। भूतान और सिक्किम 
का भी है | पर साधारण रियासतों को अपेक्षा इनके ताल्लुकात जरा 
दूसरे प्रकार के हैं। 

चलूचिस्तान में गवर्नर जनरल का एजेंन्ट कल्ात और लासबेला 
रियासतों का नियन्त्रण करता है । 


मध्यभारत की एजन्सी का एजेन्ट इन्दौर में रहता है | उसके मात* 
हत भोपाल, बुन्देलखण्ड और मालवा इस प्रकार तीन एजेन्सियाँ हैं 


रियासतों के निर्ेन्त्रण की व्यवस्था: 


हसके मावहत अद्डाइस बड़ी, जिनके राजा-नवा्त्रों को सलामी का) हक: हैं 
श्रौर सत्तर छोटी रियासतें हैं, जिनके मरेशों को सलामी का हकेनहीं... है: 


डेंक्कन स्टेट्स पएजेन्सी का निर्माण सन्‌ १६३३ में उन रियासतें 
को अलहदा करके किया गया, जो अ्रत्र तक बम्बई के मातहतव थीं। 
श्नका एजेन्ट कोल्हापुर का रेजिडेरंट है, जिसके मातहत ये दूसरी छोटी 
छोटी सोलह रियासते कर दी गई हैं । 


इंस्टने स्टेट्स एजेन्सी को निर्माण भी सन्‌ १६३१ में हुआ | श्रव 
तक जो रियासते मध्यप्रदेश, विह्र और उड़ीसा के मातहत थीं, उन्हें इस 
एजेन्सी में रख दिया गया है | हनकी संख्या ४० है। मयूरभंज, पटना 
धस्तर झौर कालाहणंडी इनगें से मुख्य हैं| इनका एजेन्ट रांची में रहता 
है, जिसके मातहत एक सेक्र टरी ओर एक पोलिटिकल एजेण्ट भी है 
जो सम्बलपुर में रहता है। ' 

गुजरात स्टेस्ट्स एजेन्सी का निर्माण भी उसी वर्ष (१६३३) में 
किया गया था । बम्बई की मातहत की स्थारह घड़ी सलासी की हकदार 
और सत्तर छोटी रियासतें या जांगीरें इसके नियन्भण में कर दी गई 
हैं। बड़ीदा का रेजिडेन्ट इनके लिए गवर्नर जनरल का एजेन्ट है। इन 
रियासतों में राजपीपला मुरूुंय है। रेबा-कॉठा एजेन्सी भी इसी 
एजेन्सी के मातहत है। ह घट 


मदरास्त स्टेट्स एजेन्सी इनसे दस वर्ष पहिले वनी थी। इसके 
सातहत त्रावणकोर और कोचीन ये दो बड़ी रियासतें है। एजेन्ट का 
धुकास चोवणफोर में रकखा गया है । 

सीमांत प्जेन्सी के मातहत चित्राल सहित पांच रियासत हैं | सीमा- 
प्रान्त का गवरनर खुद इनके लिए एजेन्ट घुंकरर है । ऐ 

पेज्ञाव स्टेट्स पज्ेन्सी का निर्माण १६२९१ में हुआ था। इसके 
भातहत १४ रियासत हैं, जिनमें भावलपुर के नवाव मुस्लिम और पटियाला 


दै रियासत्तों के। सवाल 
के नरेश सिख हैं| सन्‌ १६३३ में खेरपुर को भी इन्हीं के साथ इस 
एजेन्सी में जोड़ दिया गया है । 

राजपूताना स्टेटस णजेन्सी का सदर मुकाम माउए्ट आवबू पर 
रवखा गया है | बीकानेर और सिरोद्दी इनके सीधे मातहत हैं। इनके 
अलावा बाईस दूसरी रियासतें हैं, जो जयपुर के रेजिडेन्ट, मेवाड़ के 
रेजिडेन्ट, दक्षिणी राजपूताना स्टेट्स के पोलिटिकिल एजनन्‍्ट, पूर्ची राजपूताना 
स्टेट्स के एजेन्ट और पश्चिमी राजपूताना स्टेट्स के रेजिडेन्ट के मातहत 
केर दी गई हैं | इनमें से झोंक और पालनपूर के शासक मुस्लिम हैं और 
भरतपुर तथा घोलपुर के नरेश जाय हैं | शेष में उदयपुर, जयपुर, जोघंपुर 
ओर बीकानेर प्रधान राजपृत राज्य हैं | 


चेस्टने इण्डिया स्टेट्स एजेन्सी का निर्माण सन्‌ १६२४ में 
किया गया । तब से काठियाबाड़ की रियासतें, तथा कच्छु ओर पालनपुर 
की एजेन्सियों को बम्बई के मातहत से हटकर गवर्नर जनरल के मसातहृत 
रख दिया गया । महीकाँठा एजेन्सी की मी सन्‌ १६३३ में इनके साथ 
जोड़ दिया गया | इनको प्जेन्ट राजकोट में रहता है, जिसके सावहत, 
सावरकॉठा, तथा पूर्वी और पश्चिमी काठियावाड़ के पोलिटिकल 
एज्ेन्टस काम करते हैं| इन सब्रके मातहत कुल मिलाकर कच्छु, 
जूनागढ, नवानगर, ओर मावनगर सहित, सोलह सलामी के हकदार 
नरेशों की और दो सौ छत्तीस रियासतें या जागीरे छोटो हैं, जिनके 
शासकों को सलामी का हक नहीं है| इनके अछावा भी ग्रान्तीय सरकारों 
के मातहत कुछ रियासतें रह गई हैं। उदाहर्णार्थ-- 

आखाम में -- मणिपुर तथा! खासी ओर जरिटया की १६ पहाड़ी 
रियासते | 

बंगाल सें--कूच बिहार ओर छिपुरा 

पेजञाब में--शिमला की पहाड़ियों की अठारह छोटी रियासतें लिनमें 
सबसे बड़ी बशर है | 


न्तेश ओर उत्तका शासन ७ 


युक्क प्रास्त में--रामपुर, काशी, जिनका निर्माण १६११ में हुआ 
ओऔर हिमालय की टेहरी गढ़वाल रियासत | | 


अं क 


नरेश ओर उनका शासन 


देशी राज्यों के शासकों अर्थात्‌ राजाओं ओर नवाबों का व्यक्तिगत 
और साव॑जनिक जीवन तथा शासन लगभग एकसा होता है | कुछ मामूली 
फेरफार के साथ उनकी व्कसाली कहानी यों कही जा सकती हैः-- 


नरेशों का बचपन अत्यन्त लाड़ प्यार में गुजरता है। महलों में 
इनकी माता ही अ्रकेली रानी नहीं होती | उच्चके अलावा इनकी क्रितनी ही सौतेली 
माताएं होती हैं, जिनमें बेहद ईर्ष्या-द्वेष होता हैं;इस वजह से युवराज की जान 
सदा खबरे में रहती है | इस खतरे से बचाने के लिए उसे लगभग कैदी 
की सी हालत में रकखा जाता है | हमेशा खुशामद का वातावरण रहने 
के कारण वचपन से ही इनकी आदतें त्रिगड़ने लगती हैं | 


राजकुमारों की शिक्षा के लिए देश में राजकोट, अजमेर, इन्दौर 
आर लाहौर इस तरह चार कॉलेज हैं । सफन्न, चरित्रवान, और प्रजा की 
सेवा करने वाला शासक बनाने को अपेक्षा इन्हें यहाँझाशाधारक साम्राज्य 
सेवक बनाने की तरफ ही अधिक ध्यान दिया जाता रहा है| इसके बाद 
उन्‍हें उच्च शिक्षा के लिए इंगलेंड भेजने की प्रथा भी रही है । यह उच्च 
शिक्षा इनके लिए और भी हानिकर साबित होती है | युवराज 
अपने प्रजाजनों से दूर पड़ जाता है , जवानी के जोश में वह विदेशों में 
झनेक नये आचार, नये विचार और कई ऐसी नई बातें सीख लेता है कि 
अपने प्रजाजनों से प्रेम पूर्वक मिलने-जुलने के बजाय वह उनको मूर्ख और 
संवार समझ उनसे हमेशा दूर ही दूर रहने का यत्म करने लगता है, यहाँ 
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तक कि अधिकार मिलने के बाद भी वह अपना अधिकतर समय बाहर 
बिताता है । माननीय स्त्र० श्री निवास शास्त्री ने एक बार नरेशों की विदेश 
यात्राओं के बारे में कह था “आप लन्दन, पेरिस या किसी भी फेशनेबल 
शहर में चले जाइए | वहाँ आपको कोई हिन्दुस्तानी राजा जरूर मिल 
जावेगा, जो अपनी अठ॒ल संपत्ति से वहाँ के लोगों को चकित कर रहा 
होगा और अपने संपर्क में आने वालों को पतित और भ्रष्ट बना रहा होगा ।” 


। नरेशों के चरित्र और तरह तरहके घुरित ज्यसनों के विपय में कुछ न 
कहना ही भज्ञा है। बड़े बढ़े अंतःपुर, वहाँ का गन्दा वातावरण और 
उनके अन्दर केदी कासा जीवन बितानेवाली असंख्य रानियाँ, दासियाँ 
शोर रखेलों का दयनीय जीवन ही इनका प्रत्यक्ष प्रमाण है| परत्तु फिर भी 
उन्हें इतने से संतोष नहीं होता | अपने सैर-सपादों तथा देश-विदेश की 
यात्राओं से यथा संभव इनके अन्त+्पुर की और मी इद्धि होती ही रहती है | 


रियासते शिक्षा, उद्योग ओर नागरिक स्वाघीनता के विपय में अ्र्य॑त 
पिछड़ी हुई हैं | इस बिगड़े जमाने में भी ब्रिटिश हिन्दुस्तान ने दादा भाई 
नौरोजी, स्वामी दयानन्द, लोकमान्य, महात्मागाँची, प॑ जवाहरलाल जैसे 
महापुरुषों के अलावा उन हजारों निःस्वार्थ कार्यकर्ताओं को जन्म दिया है' 
जिन्होंने हमारे राष्ट्र का निर्माण किग्रा है | परन्तु रियासतें इस संबंध में 
हम सब देखते हैं अत्यन्त पिछुड़ी हुई हैं। इसका कारण वहाँ का 
अंधकार ही है | मानों दम घुद रहा, हो। वरकी को गंजाइश बहुत कम 
रहती है | छोटी रियासतों में तो आदमी बढ़ ही नहीं सकता | अतः अपनी 
तरक्की की इच्छा करने वाला दर आदमी यहाँ से भाग निकलने की 
ही'इच्छा रखता हैः ।'- ! अप 


» यही हाल उद्योगों का भी.है। मैसोर,- त्रावुशकोर, कोचीन, बड़ोदा;- 
गवालियर, इन्दौर जैसी इनी गिनी रियासतों को छोड़ दें तो-कहना होगा 
कि वहाँ कोई झोद्योगिक विकास नहीं, हुआ है | केबल कुछ , रिश्रासर्तों ,में ६ 
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कपड़े की मिलें हैं। दूसरी कुछ रियासतों में जिन-प्रेस वगैरा हैं | और जहाँ 
कुछ ऐसे कारखाने हैं वहीं कुछ थोड़ी सी जान और जाएति भी दिखाई 
देती है | अन्यथा तमाम रियासतें एक दम पिछड़ी हुई हैं। खेती ओर 
सरकारी नौकरी के अलावा वहाँ आजीविका का कोई जरिया नहीं होता । 
तमाम पढ़ें-लिखे लोग ओर साहसी व्यापारी अन्धकार और प्रतिक्रिया के इन 
अंधे कृओ्ों से निकलकर अ्रपनी किस्मत को आजमाने के लिए पास पड़ीस 
के ब्रिय्श प्रान्तों में चले जाते हैं । राजपूताने की रियासतों 
में आज भी गुलामी की कुप्रथा कायम है| दारोगा, चाकर, हुजूरी वगैरा 
गुलाम जातियों का वहाँ पशुओं के समान देन लेन होता है। इनकी न 
कोई संपति होती और न धरबार । वे अपने माज्िकों की संतत्ति होते हैं ओर 
लड़कियों की शादी के समय दासदासियों के रूप में इन्हें लड़की के साथ 
भेज दिया जाता है और तब से ये इस नग्रे परिवार की संपत्ति बन जति हैं। 


बेगार लग-भग सभी रियासतों में जारी है यद्यपि कुछ रियासत में 
वे कानूनन मना हैं | नाई, धोवी, खाती, दरजी सबको बेगार देना पड़ती 
है | छूटने की कोई आशा नहीं होती | 


रियासतों में कर तो प्रायः अधिक होते ही हैं । किन्तु इसके श्रलावा 
छोटी छोटी रियासतों में अनगिनत लाग-बागें होती हैं। वैरिस्टर चुडगर 
अपनी पुस्तक “ इन्डियत प्रिन्सेस ? में लिखते हैं क्रिसानों की ६० प्रतिशत्‌ 
से भी अधिक आय इन करों में ही चली जाती है। 


कानून असल में प्रजा की इच्छा ओर जरूरत के अनुसार उसीके 
द्वारा बनाये जाने चाहिये | इस अर्थ में रियासतों में कोई कानून नहीं 
होता । कानून और शासन दोनों वहाँ राजा के व्यक्तित्व में केन्द्रिव हो 
जाते हैं | कानून उसके जबान से निकलते हैं और दौलत उसकी नजर में 
होती है। कहीं कहीं अंग्रेजी इलाकों में प्रचलित कानून जारी कर दिये गये 
हैं | पर उनमे भी कोई स्थायित्व नहीं होता | मरेश जब चाहे उन्हें उठा 
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सकता है, संसोधन कर सकता है या मुल्तबी कर सकता है। जिसको जी 
चाह्दे उठाकर मनमाने समय तक जेल भिजवा सकता है, या रियासत से 
निकाल बाहर भी कर देता है और इसके लिये किसी कारण आरोप या 
जाँच की जरूरत नहीं होती | हर किसी की सम्पत्ति जम्त की जा सकती 
है और अदालतों में चल रहे मासले भी रोके जा सकते हैं । कोई प्रजा 
जन अपने नरेश पर उसके अफसरों के खिलाफ बचन-संग या अधिकारों 
के अपहरण के लिये अदालत में मामला भी नहीं चला सकता | किसी 
सरकारी अफसर के द्वारा अगर ऐसा गुनद्ा सी हो जाय, जिसका सरकार या 
सरकारी काम से कोई ताह्लुक न हो तो भी बगैर नरेश की आज्ञा के 
उसके खिलाफ कोई मामला नहीं चलाया जा सकता | राज्य में सभा-संगठन 
करने और अखबारों के प्रकाशन के सम्बन्ध में प्रायः कोई कानून नहीं 
होता । छोटे राज्यों में बगैर राजा सा० की आज्ञा के कोई सभा-सम्मेलन 
नहीं किये जा सकते और अगर कहीं कोई ऐसी सभा वगैरट कर भा 
लेता है तो फोरन्‌ पुलिस की दस्तन्दाजी होगी और ऐसी दस्तन्दाजी के 
खिलाफ वहाँ कोई उपाय काम नहीं देता। 

सरकारी नौकरियों के विषय में कोई खास नीति नहीं होती । सबसे 
बड़ा अधिकारी दीवान होता है जो प्रायः या तो राजा का कोई प्रीतिपान्न 
या रिश्तेदार होता है या पोलिटिकल डिपार्टमेंट का अपना आदमी होता है । 


दीवान अपने साथ बाहरी आदमियों का प्रायः एक दल लाता है 
जो उसके विश्चासी होते हैं | यों भी आम तौर पर रियासतों में प्रायः 
ऊँचे ओहदे पर बाहरी आदमियों को ही रकक्‍्खा जाता है जो स्थानीय 
आधदमियों की अपेज्ञा अधिक आज्ञाघारक ओर वफादार साने जाते है। 
यह मान्यता एकदम गलत भी नहीं | क्योंकि इन बाहरी आदमियों का 
सर्वाधार दीवान या नरेश रहते हैं। जनता में उनकी कोई खास दिल्लग्वस्पी 
नहीं रहने के कारण नरेंशों और उनके दोवानों के मले-बुरे हुक्मों के 
अमल में इनको कोई हिंचकिचाहट नहीं होती | पर अगर इन स्थानों पर 
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'हथानीय आदमी होते हैं, तो उनके मित्र, रिश्तेदारें-जातःविरादरी वाले, 
जान पहचान के लोग भी समाज में होते हैं| अतः कोडई-भी बुरी बात 
करते समय स्थानीय आदमियों को यह ख्याल हो सकता है कि ये सब 
लोग उन्हें क्‍या कहेंगें ! थ्वाहर के आदमियों को ऐसा कोई ब्रिचार या डर 
नहीं होता | इसलिए नरेशों और दीवानों की निरंकुशता भें ये उनका 
पूरा साथ देते हैं। राज्य के हिसाव-करिताब्र में भी सफाई कम ही रहती 
है । राज्य कोष में से क्रितना नरेश पर तथा उसके परिवार पर खर्च होता 
है इस विप्रय में निश्चित मयोदा बहुत कम रियासतों में होती है और जहाँ 
यह होती है वहाँ भी उसका पूरे विवेक और कड़ाई के! साथ शायद ही 
पालन होता है । श्रनेक नरेश रियासत के खजाने और जेब-खर्च में बहुत 
कम भेद मानते हैं और उनकी विदेश-यात्रायें, प्रीतिपात्रों (को इनाम तथा 
अन्य प्रकार से जो खर्च होता है वह मुकरर- खर्चे से कहीं बढ़ जाता है। 
नरेन्द्र मरडइल के १०६ संदस्य नरेशों मे से केवल ४६ नरेशों ने अपना 
जेब-खर्च निश्चित किया:है। 


छोटी रियासतों में यह विवेक ओर भी कम रहता है | फलवः प्रजा 
जनों की सेवा और जीवन-सुधार सम्बन्धी कामों के लिए, कमी पड़ जाती 
है और जब कभी इन कार्मो के लिये माँग की जाती है तो यही जवाब 
मिलता है कि बजट में कोई गुंजाइश नहीं है। सरकारों की तरफ से ऐसा 
जवाब मिलना तो स्वाभाविक ही है | पर अत्र खुद प्रजाजनों को नरेशों 
का खानगी खर्च कम करने पर जोर देना चाहिए | उसकी अब मिश्चित 
प्रतिशत मुकर्रर कर दी जाय और वह कम से कम हो, ताकि लोक-सेवा 
के लिये राज्य-कोष का अधिक से अधिक हिस्सा बचाया जा सके । 


व्यक्तिगत रूप से ज़रेश राज-काज में बहुत कम दिलचत्ी लेते हैं । 
हमेशा स्वार्थियों और खुशासदियों का कुण्ड उन्हें घेरे रहता है, जो इस 
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वात की खूब साव्रधानी रखता है कि उनके- गिरोह'्की और उनके जैसे 
विचार वालों को छोड़कर किसी दूसरे प्रकार का श्रादमी नरेश तक न 


णिक््रि 
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पहुँचने पावे जिससे उनके स्वार्थ सुरक्षित रहें | कागजात ओर मिर्तलीं 
वर्षों नरेशों की प्रतीक्षा में पड़ी रहती हैं। खुद नरेश इतने सुस्त, बिलासी 
ओर निष्किय रहते हैं तथा कम ध्यान देते हैं कि अनेक मर्तबां उन्हें यह 
भी पता नहीं रहता कि किन मामलों में उन्होने किस प्रकार के निर्भय पर 
हस्ताक्षर किये हैं | 


बहुत कम रियासतों में वैधांनिके शासन के चिन्ह हम देखते हैं | कुछ॑ 
ब्ड़ी-बड़ी रियासतों में धारा सभाये बन ग । पर उनमें सरकारी और 
गेर सरकारी नामजद सदस्यों की बहुत अधिकता है | और इतने पर भी 
अधिकार कुछु-नहीं के बराबर है। ये घारासभायें क्या है, निरी बाद" 
विवाद सभायें हैं। उनके निर्णयों का महत्व सलाह से अधिके नहीं होता | 
जिन्हें नरेश किसी हालत में मानने को बाध्य नहीं हैं । 


केवल चौंवीस रियासतें ऐसी हैं, जिनमें न्‍्याय-त्रिमाग तथा शासंन 
विभाग को अलग-अलग रखने का यक्न॑ किया गया है | बना अधिकाँश' 
इनमें प्रायः कोई तमीज नहीं करती | न्‍्याय-विभाग पर राजा का पूरा निय* 
न्त्रण होता दै। चालीस रियासतों में द्ईकोर्टों की स्थापना हो चुकी हैं 
जिनगें से कुछ में अंग्रेजी भारत की तरह कानून के अनुसार न्यांय देनें 
का यक्न होता है। पर याद रहे, राजा पर किसी कानून की सत्ता 
नहीं होती | यही नहीं, वल्कि उसके आदेशानु लाए काम करने 
वाले कर्मचारियों पर भी कानून का असर कम ही होता है। 
अधिकांश रियासतों में तो निश्चित कानून के अ्रभाव में मनमांनी ही 
चलती रहती है | प्रजाजनों या पीड़ितों को शिकायत या थपील करने तक 
की गु जाइश नहीं रहती | जब पिछला गवनमेन्ट श्ोफ इन्डिया एव्ट बना 
तो रियासती जनता के मोलिक अधिकारों का चिद्द तक बनाना असंभव 
हो गया क्योंकि इस पर नरेश राजी ही नहीं होना चाहते थे। यह तों 
हुआ बड़ी रियासतों का हाल । 
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छोटी रियासतों की कहानी श्रीर भी दुःखदायी है | उनके नरेश तो 
एक दम निरंकुश होते हैं । भ्रपनी सत्ता का केबल एक ही उपयोग वे 
जानते हैं | प्रजाजनों को मनमाना तंग करना, उनसे पैसा चूसना, और 
शपने ऐशो-आराम में तथा दुर्गुणों में एवं व्यसनों में उसे बर्बाद 
फ्रना । न्‍्याय-विभाग और पुलिस श्रगर होते भी हैं तो पत्ित श्र प्रष्ट । 
अन्याय और जुल्म के साधन बन जाते हैं | कर अन्यायपूर्ण श्रौर श्रसक्ष 
होता है। भाषण, संगठन और मुद्रण जेसी मामूली मागरिफ स्वाधीनता 
का मी पेंहोँ नामोनिशान नहीं होता । 


नरेश अपने स्वार्थ और विपय-विलासों पर श्रनियन्त्रित खर्च करते 
रहते हैं | लोग अत्यन्त दरिद्र हैं | लाखों लोगों फो दिन मैएक बार भी 
पेट भर भोजन नहीं मिल सकता | राज और राज के कर्मचारी प्रजाजनों 
की यमराज के समान भर्यंकर और दुष्ट मालूम होते हैं। क्योंकि वे मानते 
हैं कि उनका जन्म प्रजाजनों से फैचल पैसे वसूल करने के लिये ही हुआ है। 
आर प्रजाजनों को उनकी यहल-चाकरी करने के लिये बनाया गया है। 
इनके अत्याचारों का वर्णन करना अस मब॒है। वही जानते हैं, जिनपर 
श्ीतती है | 


लन्दन टाइभ्स ने सन्‌ १८४३ मे रियासतों के सम्बन्ध में एक लेख 
लिखा था जिसमे छोटी बड़ी रियासतों में चल रही श्रन्धेर का चिच्च और 
कारण भी खूब अच्छी तरह थोड़े में प्रकद किया गया है;-- 


“पुरव के इन निस्तेज और निकम्मे राजा नामघारियों को जिन्दा रख 
कर हगने उनके स्वाभाविक अन्त से उनकी रक्षा कर ली है। बगावत के 
द्वारा प्रजाजन अपने लिए एक शक्तिशाली शोर योग्य नरेंश ढंढ लेते हैं | 
जहाँ अब भी देशी नरेश हैं, हमने वहाँ के प्रजाजनों के हाथों से यह लाभ 
झौर श्रधिकार छीन लिया है | यह इल्जाम सही है कि हमने इन नरेशों 
को सत्ता तो दे दी, पर उसकी जिम्मेदारी से उन्हें बरी कर दिया है। 


रू रियासतों का सवाल 


अपनी नपुंसकता, दुर्गुण ओर ग़ुनाहों के बावजूद मी केवल हमारी तलवार 
के वल्ल पर ही वे अपने सिंहासनों पर टिके हुए हैं | नतीजा यह है कि 
अधिकाँश रियासतों में घोर अराजकता फैली हुईं है। राज का कोम किराये 
के टट्ट, जैसे सिपाही ओर नीच दरलवारियों पर वस्वाद हो रहा है और 
गरीब रिआया से बेरहमी के साथ वसूल किये गये भारी करों के रुपये से 
नीच से नीच मनुष्योंकोी पाला जाता है। असल में अब सिद्धान्त यह कास 
कर रहा है कि सरकार प्रजाजनों के लिए. नहीं, बल्कि राजा और उसके 
ऐशोआराम के लिए जनता है ओर यह कि जब तक हमें राजा की सत्ता 
ओर उसके सिंहासन की रक्ता करनी अभीष्ठ है, तब तक हमें भी भारत की 
सर्वोपरि सत्ता के रूप में वे तमाम बातें करनी ही होंगी, जो ऐसे राजा 
अपने प्रजाजनों के प्रति करते हैं |? 


इस छोटे से उद्धरण मे रियासतों में चल रही सारी अंबरेर का कारण आ 
गया है | इससे स्प है कि रियासतों में जितनी गन्दगी, जितनी अन्धेर, जितना 
अन्याय, और जितने जुल्म हैं, उन सबके लिए. साफ और सीभे तौर पर 
भारत सरकार का राजनैतिक विभाग ही जिम्मेवार है । उसने एक तरफ न 
केवल नरेशों को इन्सान बनने से रोक रक्‍खा है, बल्कि साम्राज्य बढ़ाने के 
लिए, जिन कुय्लि और घृणित चालों-कुचालों से काम लिया जाता है उन 
सबका उपयोग करके उन्हें पूरी तरह निकम्मा, भ्रष्ट, गैरजिम्सेबार और 
प्रजा-पीड़क बनाने की तरकीब और जाल स्ते हैं | रियासतों में असल में 
नेरेशों का नहीं, पोलिटिकल डिपार्टमेंट का राज रहा है | उसने रियासतों 
को प्रतिक्रिया का गढ़ बनाने का काम किया है जिसके बल पर देश में 
बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की लहर को रोका जा सके । साम्राज्य सत्ता ने देशी 
राज्यों में उस निरंकुंश शासन ओर शोपण को चलाने का यत्व किया | 
जो काम और नीति वह अपने सीधे शासन में नहीं कर सकती थी उन्‍हें 
उसने यहां परदे की ओट में बैठकर किये कराये हैं जिससे वह खुद बदनामी 

से बच जाय, नरेश अपने आप वालावाला पिठ जावबें, ओर ब्रदनाम हों; 
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ओर इसके साथ यह भी सिद्ध करते बने कि हिन्दुस्तानी लोग शासन की 
जिम्मेवारी को संभालने में किदले निकम्से हैं | फिर इन रियासतों की अंथेर 
शाही के साथ साथ ब्रिटिश शासन को रखकर अपनी श्रेष्ठता भी संसार 
को बताने का इसमें यत्न है। एक तरफ अ्रपनी लम्बी चोड़ी घोषणा््रों 
में नरेशों को उनकी भीतरी अव्यवस्था के लिए अंगरेज सत्ताघारी फटठकारते 
भी रहे हैं ओर दूसरी तरफ परदे की ओट में बैठकर प्रगति-शील नरेशों 
को आगे बढ़ने से बुरी तरह रोक भी वो रहे हैं । परन्तु नरेशों की निरंकुशता 
को रोकने के लिए उसने किसी नरेश के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाया 
हो ऐसा शायद ही कोई उदाहरण मिले | नाभा, भरतपुर और इन्दौर जेसे 
नरेशों को शाजगद्दी से अलग करने में इन कारणों की अपेक्षा साम्राज्य सत्ता 
के स्वार्थ अधिक काम करते रहे हैं| क्योंकि कुशासन, दुराचार, जुल्म आदि 
की हजारों शिकायतें होने पर भी दूसरे राजाओं को जो क्रि साम्राज्य के 
स्वार्थों और प्रजा के शोषण में सहायक रहे है, न केवल कायम रहने दिया 
बल्कि उनकी इज्जत भी बढ़ाई गई है | जो हो, रियासतों और रियासती 
प्रथा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है |अगर इनमें आवश्यक 
सुधार नहीं हो सकते तो ये टिक भी नहीं सकेगी, न केवल ब्रिटिश भारत 
की बल्कि देशी राज्यों की जनता भी अब इतनी जाण्त हो चुक्री है कि वह 
उन नरेशों को उखाड़ फेकेगी जो समयोचित सुधार की क्षमता नहीं 
दिखावेंगे । झ्राज जनवा के सामने यह प्रश्न कोई मूल्य नहीं रखता की 

अमुक राजवंश रहे या न रहे | सबसे बड़ा सवाल आज लोक-कल्याण का 
है| जो व्यवस्था जनता को सबसे अधिक सुख पहुँचा सकेगी वही रहेगी । 

जो बाधक होगी वह नहीं टिकेगी। अंगरेजी साम्राज्य के मातहत इस 
सामन्त शाही की निकम्मी प्रथा मे जनता की प्रगति के मार्ग में केबल 
रुकावटें ही नहीं डाली हैं बल्कि उसे दवा दवाकर उस पर तरह तरह के 
जुल्म करके और शोपण करके उसे पशुओं की समता में लाकर छोड़ 
दिया है। है 


१६ रियासतों का सवाल 


नरेशों के निरंकुश निजी खचे, इनकी शान-शौकत, व्यसनाधीनता, 
अजीब ओर निकम्मे सस्मोरिवाज ओर इन सब में होने वाली धन की 
बरबादी, कुत्त , घोड़े, महलों में पलने वाले असंख्य नौकर-चाकर और 
बाँदा बाँदियों की फीज, बेरहम मारपीट, कानूनी शासन का सर्वथा अभाव, 
किसानों का शोषण इत्यादि मे रियासती जनता को राजनैतिक सामाजिक 
आ।थिक ओर सॉस्‍्कृतिक दृष्टि से इतना पीछे रख दिया और गिरा दिया है 
कि जिसकी ठीक ठीक कल्पना बाहर के लोग नहीं कर सकते। रियासतों के 
प्रश्न को सुलभाने में हमारे सामने सबसे प्रमुख विचार रियासती जनता का 
रहेगा तभी उसका उचित हत्त हम निकाल सकेगे । 


वे दावे ओर उनकी वास्तविकता 


नरेशों का और उनके शासन का यह एक मोटा सा चित्र है। 
इसकी तफसीलों में श्राज के बदले हुए जमाने में जाना बेकार है। झ्राज 
तो भूत की अपेक्षा मविष्य की समस्याक्षों पर ही अधिक विचार करने की 
जरूरत है । फिर भी प्रश्न की सारी बाजुओं का यथावत्‌ ज्ञान हो जायु 
इस ख्याल से रियासप्नों और नरेशों की पृर्वस्थिति का जो अब तक 
लगभग ज्यों की त्यों कायम हैं-एक मोटा सा चित्र दे दिया ग़या है | हर 
कोई जानता है कि किसी भी स्वतन्त्र देश में नरेशों का ऐसा वर्ग एक 
मिनट भी नहीं टिक सकतौ्‌ । पर इस बिद्वेश्ी.सत्ता ने उसे यहाँ अपने 
स्वार्थ के लिए अब तक डन्‍्डें के बल पर टिका रखा है। सन्‌ १६२१ 
में हिंदुस्तान में जिस उम्र राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रारम्म हुआ, हिन्दुस्तान 
के प्रश्न पर प्रिटेन के विचारशील लोगों का भी ध्यान जोरों से गया। 
अंगरेज सरकार भी इस बात को जान गई कि अब राष्ट्रीय आ-दोलन की 
प्रगति का रोकना असम्भव्र है ओर शासन-सुधार के तरीकों की चर्चा 
शुरू हुई। यह स्पप्ट था कि अब शासन का नया स्वरूप संघ शासन ही 
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हो सकता है | पर इस संघ में रियासतों की स्थिति क्‍या होगी? उनका 
भीतरी शासन कैसा होगा, समस्त देश के साथ उनका सम्बन्ध कैसा 
होगा, इत्यादि प्रश्न खड़े होते गये | और राज्यों में उत्तरदायी शासन 
स्थापित करने की मांग होने लगी । 


इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से कहा गया कि नरेशों का 
सवाल बिलकुल जुदा है | उनका सम्बन्ध सीधा सम्राट से है| साम्राज्य 
सत्ता उनके साथ संधियों और सुलहनामों से बंधी है। और इनके 
अनुसार नरेशों के प्रति सावंभौम सत्ता के कुछ निश्चित कत्तव्य हैं 
जिनका पालन करने के लिए. वह वचन-बद्ध है| इस चर्चा ने नरेशों को 
भी अपनी सन्धियों की याद दिलाई | उसमें उन्होंने देखा कि हमारी 
स्थिति तो अंगरेजी सल्तनत के साथ में समानता की है और हमारा संबंध 
सीधा सप्राठ से है | नरेशों ने सोचा कि इस हलचल में हमें भी अपनी 
पहले की सी स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके तो कितनी अच्छा हो | नवसंगठित 
नरेन्द्र मश्डल ने भी कुछ प्रमुख नरेशों में शायद थोड़ी सी वर्ग चेतना 
पैदा कर दी | उन्हें एक लम्बे अरे से यह शिकायत थी कि उनके अधिकारों 
पर पिछले सौ वर्षों में श्रनेक वार गैर कानूनी ओर श्रन्याय पूर्ण आक्र- 
मण हुए हैं। इस अन्याय की शिकायत करते हुए नरेश श्रयनी तरफ से 
कुछ दावे भी पेश करना चाहते थे। इसलिए सन्‌ १६२७ में उनमें से 
किसने ही नरेशों ने यह मांग भी की कि म्राम्माज्य सत्ता फे साथ उनके 
सम्बन्धों का एक बार खुलासा हो जाना जरूरी है और फिर उसी के 
. अनुरूप उनके साथ व्यवहार हो । 


लॉ बर्कन हेड उस समय भारत मन्त्री थे, उन्होंने इसके लिए एक 
कमिटी की नियुक्ति कर दी ,जिसके तीन सदस्य थे--सर द्वारक्रोर्ट बटलर 
मि. सिड्यूसर पील और मि. होल्डस्वर्थ । कमिटी से कहा गया कि यह 
रियासतों और सार्वभीस सत्ता के ब्रीच के सम्बन्धों के विपय में 
' खासतौर पर-- 


श्ष रियासतों का सवाल 


(क) सन्धियों इकरारनामों और सनदों तथा 
रा 

(ख) रूढ्याँ, व्यवहार, एज अन्य कारणों से उस्न्न पीरस्परिक 
अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ठ करते हुए रिपोर्ट करें! 

समिति सावंभौम सत्ता और रियासतों के बीच के आर्थिक सम्बन्ध 
ओर लेन-देन के विषय में भी जाँच.क़रे ओर दोनों पत्तों केबीच अधिक 
संतोषजनक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए और भी सिफारिश करे, जो उसे 
उचित जान पड़ें 


7] 


चंकि कमिटी के अध्यक्ष चटलर थे इसलिए उसका नाम बटलर 
कमिटी पड़ गया | इस कमिटी ने अपनी रिप्रेट वा० १४ फरवरी १६२६ 
को पेश की | आज की परिस्थिति में यह रिपोर्ट बहुत पुरानी ओर मुख्य- 
तया केवल ऐतिहासिक महत्व की वस्तु ही मालूम होगी। क्योंकि खुद 
मन्त्री सरडल के सिशन ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि अब भारत 
में अंगरेजों की सत्ता नहीं रहेगी | फिर भी आज अंगरेजों का सारा 
व्यवहार एक दस सरल नहीं हो गया है | रियासतों के सम्बन्ध में आज भी 
रोज अनेक नई नई उलभरने खड़ी होती रहदी हैं | उनके महत्त्व, कारण और 

' रहस्यों के समभने में इंस' कमिटी की रिपोर्ट में लिखी कई बातों से काफी 
सहायता मिल सकती है.। इसलिए हम उसका थोड़े में अवलोकन करेंगे। 
कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया हे कि “राजनेतिक दृष्टि से भारतवर्ष 

के दो हिस्से हँ-- एक अंग्रेजी, दूसरा हिहुस्तानी | अंग्रेजी भारत का शासन 
पालंमेंट के स्टेटट के अनुसार और धारासमा में बनाये गये कानों के 
अनुसार सम्राट द्वारा होता है। दूसरा हिस्सा भी है तो सम्राट के मातहत 
ही, पर उसका प्रत्यक्ष शासन वहाँ के नरेशों द्वारा होता है| भोगोलिक 
7 देष्टि से भारत एक और ्रखरड है.। और ,इन दोनों हिस्सों को एकत्र 
बनाये रखने में ही राजनीतिशञों को परीक्षा हे । 


रह 


वे दावे और उनकी वास्तंचिकता.... १ 


वर्ग संख्या रकंबा मीलों मे जनसंख्या आय करोड़ों में 


( १ )-वे रियासतें १०८ ,४, १४,८८६ ४,०८,४७, १८६ ४२,१६६ 
जिनके नरेश नरेन्‍्द्र- 
मशणइलके सदस्य हैं.। 


( २)-वे रियासतें' १५७ ७६,८४६  ए८०,०४,४१४ . रे-८६ 
जिनका प्रतिनिधित्व 
नरेन्द्र मण्डल में कप 2 5 
उनके नरेशों द्वारा 
अपने ही अ्रंदर से 
खुने १२ प्रतिनिधियों 
द्वारा होता है। 
(३ )-इस्टेटें, जागीरें श₹७ ६,४०६. ८,६१,६७४ . ७४ 
बगेरा | 

रिपोट में जो सुभाव हैं वे मुख्यतया प्रथम दो वर्ग की रियासतों से 
सम्बन्ध रखते हैं | उनमें लिखा है-- 

“रियासत्तों के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की नीति में समय-समय पर 
फई परिवर्तन हुए-- 

.. (क) शुरू में निश्चित क्षेत्रों ओर विषयों को छीड़ कर रियासतों के 

भीतरी मामलों में कोई हस्तक्षेप न किया जाय, यह नीति रही । 

(ख) बाद में लाड हेस्टिंगग की सलाह के अनुसार रियासतों को 


मसातहत के तोर पर रक्खा गया ओर उन्हें शेप मारत से सावधानी के साथ 
छलग रखने की कोशिश की गई । कालान्तर में यद नीति भी ददली ओर 


२० रियालतों की संचाल 


(ग) आज रियासंतें तथा सार्वभीम सा के बीच कुछै-कुछ श्च 
प्रकार का सम्बन्ध है कि दोनों मिलकर सहयोग पूर्वक श्रागे बढें । 


रडैँ 
“तदुनुसार ता० ८-२-१६२१ को शाही फर्मोन द्वारा सम्राट ने 
नरेन्द्र-मण्डल की स्थापना की | बुरे बढ़ेंगड़ें नरेशों' ने उसमें जाने से 
इन्कार कर दिया | फिर भी मण्डल का निर्माण और उसकी स्थायी 
समिति की रचना एक जबर्दस्त घटना थी। क्योंकि इसमें सरकार ने 
रियासतों को एक दूसरे से और शेष भारत से अलग रखने की नीति को 
छोड़कर उनके सहयोग की इच्छा प्रकट की है । 


“हम भी ईंस बात की मानते हैं कि रियासतों और सावंभीम सत्ता 
के बीच का सम्बन्ध दरअसल उनके और सम्राट के बीच का सम्बन्ध ही 
है | और उनके साथ हुईं सम्धियाँ मरी नहीं, जिन्दा और वेन्धनकारक है 
यद्यपि ऐसी सन्धियोंवाली रियासतों की संख्या कुल चालीस ही है। 
परन्तु यहाँ सन्धियों में इकरारनामों और सनदों का मी समावेश कर 
दिया गया है। 

£ पर सार्वभौस सत्ता और रियासतों के बीच डेढ सौ वर्ष पहले 
की गई सन्धियों के आधार पर कायम किया गया यह सम्बन्ध केवल सौदे 
की वस्तु नहीं है | यह वो जैसा कि प्रो० वेस्ट लेक ने कहा है, इतिहास, 
सिद्धान्त और प्रत्यक्ष वतमान की घटनाओ्रों से उत्नन्न परिस्थिति आर नित्य 
परिवर्तनशील नीति के आधार पर बढ़ने वाली विकासशील जिन्दा 


वस्ठु है ।” ह 
सर एव मेन ने काठियाबाड़ के मामले में अपने मन्तव्य॑ में लिखा 

है ( १८६४ )-- 
४ दृशी स्थासतों को अन्तराष्ट्रीय महत्व दै द्वी नहीं । वे किसी 
बाहरी देश से सन्धि, विभ्द्द या समभौता नहीं कर सकतीं । यह इक तो 
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श्ोवेमीस सत्ता फो ही है । वही अन्तराष्ट्रीय मामलों में रियासतों का 
प्रतिनिधित्व कर सकती है ओर उसके इस हक को कानून ने भी मंजूरी दी 
है, जो उसे सन्धियों से और अ्रधिकांश में रूढि तथा प्रत्यक्ष व्यवहार 
से प्राप्त है । 


४ अभी-अभी तक सावेमीम सत्ता केवल अन्तरोष्ट्रीय मामलों में ही 
नहीं, उनके आपसी व्यवहारों में भी रियासतों की तरफ से उनका प्रति- 
नघित्व करती रही | परन्तु वतमान शताब्दी में परिस्थितियाँ इतनी बदल 
गई ४ कि रियासतों के आपसी सस्वन्ध में श्रावाममन वर्गेरा बहुत बढ़ी 
गये है॥ 


“भीवरी उपद्रवों या बगावतों से रियासतों की रक्षा करने के लिये 
सार्व॑भीस सत्ता वचन वद्ध है | यह क॒तंब्य उसे सन्धियों, सनदों बगैर क 
शर्तों के श्रनुसार प्राप्त है| नरेशों के श्रधिकार, प्रतिष्ठ वगैरा को श्रत्ञुए्ग॒ 
चनाये रखने के सम्बन्ध में स्वयं सम्राट ने भी बचन दिया है। 


“सम्राट के इस वचन के अनुसार उनपर यह क्तव्य-भार भी आता 
है कि अगर किसी नरेश को हटाकर रियासत में दूसरे प्रकार के यानी लोक 
तंत्री शासन की स्थापना का प्रयत्व हो, वो उससे भी नरेश की रक्षा की जाय। 
झर श्रमर इस तरह के प्रयत्न की जड़ में कुशासन नहीं, बल्कि शासन के 
परिवतन के लिये जनता की व्यापक माँग हो तो सावंभीम सत्ता को नरेश 
की प्रतिष्ठा, अधिकार और विशेषाधिकारों की रक्षा वो करनी ही होगी, परन्तु 
साथ ही उसे कोई ऐसा उपाय भी सुकाना होगा, जिससे नरेश को न 
हटते हुए भी प्रजा की माँग की पूर्ति हो सके | पर आ्राज तक ऐसी नोबव 
नहीं श्राई है और शायद आगे भी व आावे, अ्रगर नरेश का शासन 
न्यायपूर्ण और सक्षम होगा श्र खास तौर पर लॉर्ड इविंन की सलाह 
पर, जिसको नरेन्द्र-मण्डल ने भी माना है, देशी नरेश अमल कर ।7 
इस घोषणा में लॉर्ड इर्विन ने नरेशों को सलाह दी हैं कि वे अपना जेब- 


१२ स्थासतोँ का सवाल 


खच बाँध लें, रियासत की नौकरियों में स्थायिल्र. निर्माण करें और न्याय 
विभाग को स्वतंत्र एवं तेजस्वी बना लें । 

6 फिर भी नरेशों के एक सचेमुत्र गस्मीर मय ( यंह कि कहीं 
साभीस सत्ता रियासतों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कंव्यों को 
उनकी सम्मत्ति के बगेर ब्रिटिश भारत में आनेवाली भारतीय सरकार 
को--जो कि धारासभा के प्रति जिम्मेदार होगी--न सौंप दे ) की तरफ 
व्यान दिलाये बगेर हम नहीं रह सकते | इस सम्बन्ध में हम यहाँ पर अपनी 
यह राय बलंपूर्वक पेश कर देना अपना कतंब्य समभते हैं कि नरेशों 
ओर सा्वभौम सत्ता के बीच पुराना ऐतिहासिक सम्बन्ध है। अतः नरेशों 
की जब तक वें राजी न हो जायें, भारतीय घारासभा के प्रति जिम्मेदार 
रहने वाली किसी नई सरकार के आधीन न सौंप दिया जाय |” 

नरेशों का भय ओर साम्राज्य सरकार की चिंन्ता दोनों श्रध्ययन 
करने की वस्त हैं | इतने लम्बे अरसे से जो प्यारे आश्रित रहे हैं, उनको 
अंग्रेज भी स्वतंत्र भारत के अथाह समुद्र में केसे ढकेल दें ! यह प्रेम 
सन्वन्ध कितना पवित्र है, नरेशों को उनकी तथा-कथित सन्धियों के 
अनुसार ब्रिटिश सरकार के मावहत कितना सम्मानजनक॑ ( या अपमान- 
जनक) स्थान रहा है तथा इस सम्बन्ध में सावभीम सत्ता का कितना 
स्वार्थ है इसका पता भी बठलर कमिटी की सिफारिशों ओर रिपर्थिं 
के अध्ययन से लग सकता है | 

भारतीय नरेशों की अपने राजत्व की रक्षा की बड़ी घिन्ता हे और 
इसके लिये वे अपने पुरखों के साथ की गई संधियों वगैरा की दुह्ाई देते हैं । 
पर दरअसल वे साम्राज्य सरकार की दया पर ही जिन्दा हैं, क्योंकि खुद 
साम्राज्य सरकार का इसमें स्वार्थ था। देखिये वास्तविक स्थिति क्या है : 

कमिटी ने ढेरों सबूत एकत्र किये, नरेशों की तरफ से नियुक्त किये 
गये नामी वक्कीलों की बहस भी सुनी । उसके बाद वह जिस नतीजे पर 
पहुँची है, उसका सार इस प्रकार हैः | 
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(श्र) रियासतों की कोई अस्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं 
कमिटी ने अपनी रिपोर्ट के पैर नं० ३६ में लिखा है :--- 


“ऐतिहासिक तथ्य से यह कथन मेल नहीं खाता कि ब्रिटिश सत्ता के 
संपर्क में देशी रियासतें जब आई तब वे स्वतंत्र थीं, प्रत्येक राज्य पूर्णतया 
सबब सत्ता घारी ' सावरिन ? था ओर उसको वह प्रतिष्ठा थी, जिसे एक 
आधुनिक वकील की राय में अन्वराष्ट्रीय कानूनों के नियमानुसार सचमुच 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कह्ठा जा सकता हो | सच तो यह हैं कि इन रियासतों 
में से एक को भी अनन्‍्ठराष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं थी। प्रायः सब्र रिय'सत्तें 
मुगल साम्राज्य, मराठों या सिदखों की सत्ता के आमीन या माँडलिक 
थीं। कुछ को अग्रेजों ने छोटा बना दिया और कुछ का नया 
निर्माण किया |”? 


(आ ) उनकी स्वतंत्र सत्ता भी नहीं थी 
कमिटी ने अपनी रिपोर्ट के ४४ यें पैरे में लिखा हैः--- 


यहाँ पर यह कह देना उचित होगा कि आ्राज कल के राजनीतिज्ञों 
की भाषा में राजत्व' का तो विभाजन हो सकता हैं, परन्तु स्वतंत्रता का 
नहीं । आंशिक स्वतंत्रता शब्दों का प्रयोग भी साधारणतया किया 
जाता है। पर वह तो सरासर गलत है | इसलिये भारत में ' राजत्व * था 
राज-सत्ता' अनेक प्रकार की पाई जा/सकती हें | परन्तु स्वतंत्र राज-सत्ता 
तो केवल ब्रिटिश सरकार ही है! 
असल में जिनकों सुल्नहनामा कुद्दा जा सकता है, हिन्दुस्तान की 
६२ रियासतों में से सिफे ४० रियासतों के साथ ही हुए हैं। ( बठलर 
मिथी की रियेट पेरा १२ )। हर 
शेप रियासतों में से कुछ के साथ हुकरारनामे हैं, तो कुछ को सनदें 
५. दी हुई है [ओर जिनके साथ इन दो में से एक भी सम्बन्ध नहीं, उनका 


श्छ रियासतों का सवात्ष 


नियन्त्रण रूढ़ी ओर शुरू ते चले आये तथा समय समय पर बदलने वाले 
व्यवहार के अचुसार होता है] 

सुलहनामे १७३० से लेकर श्प्थ्८ वक के हैं। ये ईस्ट इन्डियां 
कम्पनी के अफसरों और नरेशों के बीच व्यतिगत हेतियव सें नहीं, वल्कि 
अपनी रियासतो के वैधानिक शासक की हेसियउ से पारत्यरिक बचाव या 
सम्मिलित रूप से आक्रमण करने के लिए की गई मित्रता की सन्धियों के 
रूप में हुए हैं | रियासत ( स्टेट्स ) शब्द में जनता भी शामिल है। 


>- 
्् 


| 


है 


ये तमाव सुलहनामे एकसे नहीं हैं | जिस वक्त जैसा मौका या हेतु 
रहा है, वैसी उनकी शर्तें या स्वरूप हैं| इसलिए तमाम रियासरततों के लिए 
अधिकारों या उनके प्रति जिम्मेदारियों का स्वसामान्य नाप इनमें नहीं 
पाया जाता | 

इन ठमाम सुलहनामों में एक आश्वासन साफ तौर से प्रकट या 
अप्रकठ रूप में पाया जाठा है। यह की अगर नरेश का शासन सनन्‍्तोष- 
जनक रहा वो साम्राज्य सत्ता राज्य की ( व्यक्तियत नरेशों की नहीं ) रक्ता 
करेंगी। 

समय ओर परिस्थितियों के परिवर्तन और राजनेंतिक व्यवहय 


रु 


साथ-साथ इन छुलहनामों का महत्त्व ओर मूल्य बहुत कम हो गया है। 


4 


के 


ध्च 


॥/ 


इन सुलहनामों के बावजूद और स्वतन्त्र रूप से भी सावभोम सत्ता 

ने अनेक कारणों ते देशी राज्यों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करने के 

अपने हक का हमेशा दावा किया है और उस पर अमल भी क्रिया है । 

सावभीम सत्ता के इस अधिकार पर कमी किसी ने उजच्ध भी नहीं 
किया है ।* 

१ मरेश आज जो भीतरी उपद्रवों से और बाहरी माकमणों से 

- सुरक्षित हँ सो झन्ततोगत्वा ब्रिटिश सरफार फी कृपा की घद्ौरत ही। 

जहां सातच्रज्य के हितों का सदाल होगा, या किसी रियासत के शासन 


वे दावे और उनकी वास्तविकता २५ 


: मरेशों की तरफ से उनके अधिकारों की पेर्ब्री करने के लिए सर 
लेस्ली स्क्रॉट मुकरर थे | कमिटी के सामने उनकी बहस कई दिन तक 
जारी रही । वह सब सुन लेने के बाद बटलर कमिटी ने पाया क्रि सावभौम 
सत्ता को नीचे लिखी हालतों में रियासतों के मामलों में नियन्त्रण, व्यवस्था 
ओर हस्तक्षेप करने का अधिकार हैंः-- 

ह १, वैदेशिक संबंध 

(क) विदेशी राज्यों से युद्ध छेड़ना या सुलह करना तथा बातचीत 
करना या अन्य प्रकार से व्यवहार करना ) 

(ख) रियासतों के अन्दर विदेशी राज्यों के प्रजाजनों की रक्ता करना | 

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों में विदेशों में रियासतों का प्रतिनिधित्व करना । 

(घ) सावंभौम सत्ता अगर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने ऊपर कोई 
जिम्मेदारी ले, तो उसका पालन रियासतों से करवाना | 

(७) वैदेशिक अपराधियों को ( जो रियासतों में पहुँच गये हों ) 

सपने पर रियासतों को मजबूर करना । 

(व) गुलाम-प्रया को मिठाना | 

(&छ) .विदेशी प्रजाजनों के साथ अच्छा सलूक करने पर रियासतों को 
फी घजह से रिआया के हितों को गरभीर या दुखदायी हाभि पहुंच रहो 
होगी, और इसे दूर फरने के लिये फिसी उपाय के अवलम्धन की जरूरत 
होगी तो इसकी अन्तिम जणिम्मेदारों सारईभौम सत्ता की ही होगी। 
नरेश-गए अपने राज्य को सीमाओंके अन्दर जिस विधिध प्रकार फी 


र/जसत्ता का उपभोग करते हूँ, सो सावेभौम सत्ता की इस जिम्मेदारी 
करे मातहत ही कर सकते हैं । 


((-हैदराबाद-निजाम के-नाम छाई रीडिय के पत्र २७-३-३६ से ) 


रद . _- रियासतों का सवाल 


मजबूर करना और अगर उन्हें कोई चोट पहुंची -हो, वो उसका “हर्जाना 
दिलवाना | ( बटलर कमिटी की रिपोर्ट पैरा ४६ ).। 


हर कभी 


रियासतों के आपसी ताल्लुकात 


(क) सावभीस सत्ता की अनुमति के बगैर रियासतें अपने प्रदेश “में 
से कोई हिस्सा आपल में दे-ले नहीं सकतीं, वेच नहीं सकती या अदल- 
बदल नहीं कर सकती | न्‍ 


? . [खो रियासतों के आपसी झगड़ों को रोकने ओर तय करने का 
हक सावभीम सत्ता का है | 


ब्क 


३. बचाव ओर छंरक्षण 


.._ (क) देशरक्ञा-विषयक फौज वगैरा का रखना, युद्ध-सामग्री ओर 
आवागमन के सम्बन्ध मैं अंतिम निर्णय सार्वमौम सत्ता का होगा । 

(ख) गव (,१६१४ के ) मह्यायुद्ध में ,तमाम् रियासतें साम्राज्य की 
रक्षा के लिए जुट गई ओर उन्होंने अपनी सारी साधन-सामग्री सरकार के 


सिपुर्द कर दी | यह खुद भी सावभौम सता के अधिकार और उसके प्रति 
रियासतों के कत्त व्यों का एक सतत है] कि 5 # है - 


(ग) रियासत की रक्ता के लिए सार्बभौम सत्ता रियासतों के अंदर 
,जो कुछ भी करना मुनास्तित्र ससके रियासत ; को ; उसे, वह सृब्र + करने 
पदेनाहहोगा |, ७. + # +# पा 

(घो सड़कें, रेलेचे, हवाई 'जहाज, डाकंघर, तार, टेलीफोन, और 
“बायरलैस, केन्टोनमेएंट, किले, “फॉजों के आवागमन, 'शस्त्रास्त्र' तथा 
बुद्ध-सं, गग्री की प्राप्ति 'बगैरा के विपरर्य में युद्ध की दृष्टि से जो! भी 
आवश्यक होगा उसे रियासतों से प्रात करने और करंवाने का” अधिकार 


सार्वओीमसउ्चा-को; हे. ।, के ४ “9 (६ छेटक क्रमिये,रिपो्ट- पुरा४७,) 


णए 


वे दावे और उनझी वास्तविकता २७ 
४. भीतरी शासन - 


“(क) जब कभी जरूरत या मांग की जांयगी, सार्वभौम सत्ता को 
रियासतों में शासन-सुधार-करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। इसका 
कारण यों बताया गया है-- 


“सार्बमौम सत्ता ने भीतरी बगावत से नरेशों की रक्षा करने का 
'जिम्मा तो लिया है, पर उसके साथ-साथ उस पर यह भी जिम्मेदारी श्रा 
गई है कि वह इस बगावत के कारणों की जाँच करे ओर नरेशों से यह 
आद्दे कि वे वाजिब शिकायतों को ओर तकलीफों को दूर करें| सरकार 
को इसके लिए उपाय भी सुभाने ही होंगे ।”? ल्‍ 


( बटलर कमिटी रिपोर्ट--पैरा ४७ ) 


(ख) रियांसतों में प्रजाजनों की मांगों को पूरी करने के लिए सार्वभीम 
सत्ता का यह कत्त व्य और अ्रधिकार भी है कि वह शासन में परिवतन 
करने की मांग का संतोष करें | इस सम्बन्ध में रिपोट का ४५० वां पैरा 
खास तौर पर वर्तमान समय में श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है-- 


“सम्राट ने. नरेशों के अधिकार और विशेषाधिकारों को एवं प्रतिष्ठा 
तथा शान को ज्यों-कार्स्यों कायम रखने का बचन दिया है | उसके साथ 
उन पर यह भी जिम्मेदारी,श्रा जाती है कि अगर नरेश को हटाकर राज्य 
में दूसरे प्रकार की ( अर्थात्‌ जत्नतेन्त्रीय ) सरकार कायम करने का प्रयत्न 
किया जाय तो उससे भी उसे बचाया जाय | श्रगर इस प्रकार के प्रयत्न 
शासन की बुराई की वजह से हुए तो नरेशों की रक्षा केवल पिछले पैरे में 
बताये श्रनुसार ही होगी । पर-अगर इनकी तह में शासन की खराबी नहीं, 
बल्कि शासन के तरीके में परिववन करने की व्यापक मांग होगी तो 
सावेभौम सत्ता-फो नरेश के अधिकार, विशेषाधिकार श्रोर प्रतिष्ठा की रक्षा 
फरनी ही पड़ेगी। परन्तु साथ ही उसे ऐसे उपाय भी सुभाने पड़ेंगे, जिससे 
नरेश को कायम रखते हुए. भी जनता की मांग की पूर्ति की जा सके | 


श्ध्द : - रियासतों का सवाल . 
४, राज्य की भलाई के लिए हस्तक्षेप 


रियासत के शांसन में -जब कभी भयंकर खँराबी पैदा हो - जायगी तो 
सावंभीम सत्ता नीचे लिखे उपाय काम में लावेगी-- ' ह 

(१) नरेश को गद्दी से उतार देना । 

(२) उसके अधिकारों में कमी कर देना | 

(३) शासन पर नियन्त्रण रखने के लिए कोई अपना अफसर 
-मुकरर कर देना। 

(४) वफादारी कबूल करवाना तथा वेबफाई की सजा देना | कई 
नरेश वफादारी को शअ्रपना एक व्यक्तिगत गुण समभते हैं और बार-बार 
उसका प्रकाशन-प्रदर्शन करते हैं | पर असल में बह एक शर्त है, जिसका 
पालन उनके लिए लाजिमी है | | 

(५) घोर आत्याचारों की सूरत में नरेश को सजा देना । मंसलन 
प्रत्यक्ष अन्यायपूर्ण अत्याचार या जंगली सजायें आदि | 

(६) गंभीर अपराधों के लिए नरेश को सजा देना | 

( बठलर कमिटी रिपोट--पैरा ५४ ) 


६. रूगड़ों के निपटारे ओर समभाने के लिए 


कमी-क्रमी कोई रियासत इतनी छोटी होती है कि वह एक सरकार 

की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निमा सकती | तब भी . साथ 
भौम सत्ता को बीच में पढ़कर उसकी सहायता करनी होगी | 

( व. क, रि, पैर ४४ ) 


७. समस्त भारत के द्वित में 


उदाहरणा र्थ रेलवे-लाइन डालने, तार या टेलीफीन की लाइन ले 


जाने, त्रिटिश भारत के सिक्के जारी करने आदि के विपय में । 
( रिपोर्ट पैरा ४५ ) 


वे दावे ओर उन्नकी वास्तविकता र९, 
६८, ध्याय-दान में 


कई सुलहनामों में इस बात का उल्लेख हैं कि ब्रिटिश श्रधिकारियों 
को देशी रियासतों के श्रन्दर कोई अधिकार न होंगा, परन्तु छावनियों के 
'प्रन्दर की फौजों या इसी तरह के श्रन्य मामलों में उनको श्रधिकार होगा। 
( रिपोर्ट पैरा ५६ ) 

€, जनरल 


बठलर कमिटी अपनी रिपोर्ट फे ५७ बें पैरे भें लिखती है-- 

“सत्ता की सार्वमौमता के ये कुछ उदाहरण ओर नमूने मात्र हैं। 
पर असल में तो सार्वभौम सत्ता को सावभौम ही रहना है | उसे अपने 
कत्त व्य और जिम्मेदारियों को निवराहना ही होगा श्रीर यह करते हुए 

: समय की बदलती हुईं परिस्थिति फे श्रनुसार तथा रियासतों फे उत्तरोत्तर 
विकास के अ्रनुसार श्रपने श्रापको जब्र जेसी जरूरत हो, संकुचित या 
विस्तृत बनाना होगा ।? 


सावभौम सत्ता ने रियासतों के बारे में समय-समय पर जो घोपणार्य 

की हैं और यह कैसे समय समय पर श्रपने रूप को चदलती रही उसका 
अध्ययन बहुत मनोरंजक है | जब तक नरेश बलवान रहे, उनकी ताकत 
को तोड़ने के लिए अंग्रेज सरकार अपनी सोची-समझी नीति के अनुसार 
शुरूशुरू में कभी प्रजाजनों के हित की, कभी रियासतों के अन्दर सुशासन 
. की, और फभी उनके प्रति सार्वभौम सत्ता की 'श्रपनी जिम्मेदारी की दुद्ई 
देकर रियासतों फे भीतरी शासन में हस्तत्ञेप करने के अपने श्रघधिकार का 
समर्थन श्रोर श्रमल फरती रही है। परन्तु श्राद को जब प्रजाजनों में 
जायति फैली और स्वाधीनता तथा उत्तरदायी शासन की मांग जोरदार 
, घनने लगी, तो अंग्रेजी हुकूमत को दूसरा खतरा दिखाई देने लगा, जो 
:.पहुत बड़ा था। अब नरेशों की प्रतिष्ठा, उनके पूर्चजों के साथ किये गये 
, पत्रित्र सुलहंनामे, वगेरा का बहाना बताकर ( जिनका पर्दा बदलर कमिटी 


३० .... रियासतों का सवाल : 


ने अपनी रिपोर्ट में पूरी तरह फाश कर दिया है ) उसने लोक-जाग्रति की 
बढ़ती हुई वाकव को तोड़ने के यत्न किये | इस .मनोद्ृत्ति का विकास 
नीचे दिये गये भाषणों ओर घोषणाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। सन 
श्यु८प१ में लार्ड लिय्न ने अ्म एक डिस्पैच में स्टेट सेकठरी 
की लिखा थाः-- 


अब प्रिटिश सरकार तमाम देशी राज्यों को बाहरी आक्रमणों से 
बचाने के कत्त व्य का भार ग्रहण कर रही है। इसके साथ ही वह नेरेशों 
की कानूनी सत्ता की रक्षा एवं प्रजाजनों को कुशासन से बचाने के 
लिए आवश्यक उपायों के अवलम्बन की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लें 
रही है | समस्त साम्राज्य में शान्ति बनी रहे तथा प्रजाजनों का सब॒- तरह 
से भला हो, इंसं दृष्टि से उसपर यह जिम्मेदारी भी अपने आप ,आ .ही 
ज्ञाती-है कि वह नरेशों को यह भी सलाह दे कि उनके शासन का तरीका 
ओर उसका स्वरूप क्या हो और इस बात पर जोर दे कि वें उस पर 
ख्रमल करें |”? 


इसी प्रकार लाड कजन ने कहा है;--- 


“एक देशी नरेश, जहाँ तक उसका सम्बन्ध साम्राज्य से है, वह सम्राट 
की वफादार रिशआ्राया होने का दावा करता है। पर अपने प्रजाजनों के 
सामने तो वह एक गैर जिम्मेदार निरंकुश अत्याचारी बना रइता हे और 
खेल तमाशों में तथा वाहियात बातों में अपना समय ओर -धंन बर्बाद 
करता रहता है | ये दो चीजें साथ-साथ नहीं चल सकतीं | उसे यह 
साबित करना चाहिए कि उसे जो अधिकार दिया गया दे उसका बह 
पात्र है । उसका बह दुरुपयोग न करे | वह अपने प्रजाजनों का मालिक 
तथा सेंचक भी बने | वह इस बात को समझे -कि राज्य का खजाना 
उसके अपने ऐशो-आराम के लिए. नहीं, बल्कि प्रजाज॑नों की मलाई 
के लिए है | वह जान लें कि रियासत का भीतरी शासन 'सोवभीम सत्ता 
के हस्तक्षेप से उसी हृद तक बरी रहेगा जहाँ तक कि वह :ईमानदांरी:से 


वे दावे ओर उनकी वास्तविकता * 


क्त्त व्य करता रहेगा | उसका सिंहासन विषय-विलासा के लिए. नहीं, 
बल्कि कत्त व्य-पालन के लिए है। वह न्याय-कठोर आसन है। केवल 
पोलो ग्रा उण्ड, रेस कोसेंस और यूरोपियन होटलों में ही वह दिखाई न दे । 
उसका असली स्थान और क्ाम तथा राजोचित कत्तंव्य तो यही है कि 
वह अपने प्रजाजनों में रहे | जो हो, एक नरेश के बारे में कम-से-कम 
मेरी अपनी कसौटी तो यही होगी । ओर आगे चलकर यही कसोटी उसके 
भाग्य का निर्णय करेगी, या 'तो वह जिन्दा रहेगा या दुनिया 
से मिट जायगा। ! 

इसी नीति की समर्थन करने वाली घोपणाय समय-समय पर सम्राट 
के अन्य अनेकानेक प्रतिनिधियों ने उदाहरणार्थ लार्ड हा्डिज्न, लार्ड 
नार्थत्र क, लाड हैरिस, लार्ड फैन ओ्रोक,' लार्ड मेयो, लार्ड चेम्सफो्ड 
लाड रीडिंग ओर लार्ड इरविन ने भी की हैं । परन्तु इनके बाद सम्राद के 
प्रतिनिधियों की घोषणाओं का सुर एकाएक बदलने लगा । रियासतों में 
वैधानिक सुधार का प्रश्न उपस्थित होते ही अंग्रेज श्रधिकारी इस तरह 
की भाषा का प्रयोग करने लगे कि अगर देशी नरेश अपने राज्यों में कोई 
वैधानिक सुधार दे रहे हों तो न तो सप्लाट की सरकार उनमें अपनी 
तरफ से कोई रोडा अठकाना चाहती है और न पेसे खुघार 
देने के छिए उन पर किसी प्रकार की जोर-जबरदस्ती करना 
ही पसंद करती द्वे” | पर आगे चलकर" वह इससे *भी आगे बढी। 
ज्यों-ज्यों ब्रिटिश भारत का वातावरण बदलता गयी ब्रिटिश सरकार की 
भांपा भी बदलती गईं । वह नरेशों को प्रह्ृंत् रूप से इंस श्राशेय की 
सलाह देती गई कि नरेशों को अपने राज्यों के- शासन में समयानुकुल 
परिवेतर्न करने चाहिए. ! पर व्यवहार में इनःहिदायतों के 'अमंल पर कभी 
और नहीं दिया गया। बल्कि पोलिटिकर्ल डिंपाँ>मेंट का रुख प्रायः प्रतिगामी 
ही रहा है, और नरेश उसके इशारों पर चलते रहे हैँ। क्योंकि नरेश 
'सावभीम सत्ता के.पूरे मातदत है, ज़ैस कि उसके दूसरे अधिकारी, इसलिए 
हिंद जनक प्रति अपनी पत्नित.जिम्मेदारी की. हुद्दाई देकर ,भासवप को 


२ -रियास्ततों का सवाल - 


राजनीति में उनका उपयोग करती रही है । वह इस बात के लिए. भी 
खूब सावधान रही-है और उसकी भरसक कोंशिश भी रही है कि वे उसके 
पंजे से निकल कर भारतीय स्वाधीनता के चाहने वाले दल में अपने 
आपकी न मिला लें | इसलिए उनकी छोटी-मोटी माँगों को पूरा करने के 
लिए वह यत्रशील भी रही हैं | अगर उन्होंने चाहा कि उनका सन्वन्ध 
सीधे सम्राठ से हो श्रोर भावी भारत से नहीं, तो सरकार को इसमें क्‍यों 
आपत्ति हो सकती थी ! आखिर सम्राट को 'कहाँ पार्लियामेंट से कोई 
स्वतन्त्र सत्ता है १ हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल को सम्रांय का प्रतिनिधि 
भी कह कर इससे इनका सम्बन्ध जोड़ देने भर से तो सारा मामला सरल 
हो जाता था | अब तक जितने भी शासन-सुधार के विधान आये उन 
सब में इस मूल बात का बराबर ध्यान रक्खा गया है ] 


पर एक बात और भी ध्यान देने लायक है। पहले--जबतक भार- 
तीय जन-जागति ने काफी बल अहरण नहीं किया था--त्रिटिश हुकूमत 
नरेशों को अत्यन्त स देह की नजर से देखती रही। उन पर कड़ी निगरानी 
थी | उनको आपस में मिलना-जुलना तक, बगेर पोलिदीकल डिपाटमेंट 
की स्वीकृति के मुश्किल था | पर अब हवा बदल गई । सन्‌ १६२१ में 
नरेन्द्र मएडल की बुनियाद सरकार द्वारा ही डाली गई। और ब्रिटिश 
भारत की बढ़ती हुई जन-जाग्रति के मुकाबले में इसका उपयोग होने 
लगा । नरेशों ने भी देखा कि श्रत्र उनकी कुछ पूछ होने लगी है । 
फिर अपनी सन्धियाँ और सुलहनामों की याद आई । इनकी याद दिलाई 
भी गई। खूब दौड़-घूप हुई | पर इतने पर .भी सन्‌ १६३४ के शासन- 
छुधार में भी उनके पलले कुछ नहीं पड़ा | श्रतः ब्रिटिश भारत के नेताओं 
के साथ-साथ वे भी इस सुधार-योजना से असन्तुष्ट ही रहे | और योजना 
नहाँ-की-तहाँ रक्‍खी रह गई । 


संक्षेप में, शासन-सुधार की जितनी भी योजनाएँ आई हैं ।! उन सब मे 
यह धारणा बराबर काम करता झा रहा है कि संत्ता पूर्णतः अपने ही हाथों 


श्थिसते और देशध्यापी जागलि/ 


है रहे | हों, बदलती हुई परिस्थिति के, अनुसार -समय-समथ पर मापा- 
प्रयोग जरूर बदलते रहे है। शोष॑ण के अखरने लायक तरीकों को छोड़ 
दिया गया है और उनके-स्थान पर श्रधिक्र धुछ्रम तरोक़ों से काम लिया 
जाने लगा है | अनिवार्य अवस्थाओं में अपने कदमों को थोड़ा बहुत 
श्रागे-पीछे.मी किया गया हैं। पर यह ध्यान ठो सदा ही रहा. है कि कहीं 
सत्ता साम्राज्य सरकार के हाथों से निकल न जाय | 


27.7३ ह 
स्थासतें और देशव्यापी जागृति 
कंग्रेस क्रोर छोकपरिपद का ऋूच 

नरैश और सार्वमीस सत्ता जब अपने अपने स्वार्थों की साधना में 
छगे हुए थे, तबं रियासतों की जनता एक दमन सोई नहीं थी। उसमें भी 
जागृति के चिन्ह प्रकट हो रहे थे । यही नहीं, बंल्कि कुछ बड़ी बड़ी रियासत 
की जनता तो प्रान्तों के राष्ट्रीय आन्‍्दोलनों के साथ कदम बढ़ाते हुए चलने 
फा यत्न करती थी। अनेक रियासतों में काँग्रेस कमिदियाँ कायम हो गई 
थी और रियासतें की जनता इनके द्वारा कुछु करना भी चाहती थी। 
पर कॉम्रेस शुरू से इस मत की रही है कि अ्रमी कुछ समंय देशी राज्यों 
में हस्तक्षेप न किया जाय। पहले हम ग्रान्तों में अपनी शक्ति की संगठित 
फरें, यहाँ विदेशी सत्ता से -मोचा लेकर उसकी “ताकत को तोड़े, तो 
इसका असर देशी राज्यों के शासन पर अपने आप होगा । विदेशी सत्ता 
और देशी राज्यों के साथ के सम्बन्ध में उसने कुछ फर्क भी रखा है। 
देशी नरेशों के साथ उसने सदा मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की 
फोशिश की है) उसका पहला यस्ताव सन्‌. १८६९४ में मद्वराजा मैसोर 
को झत्यु पर शोक्ष प्रकाशन और राज्यपरिवार तथा मैसोर के प्रजाजनों के 
साथ सहानुभूति प्रकट करने वाला था| मैसोर नरेश के वैधानिक सुशःसन 
की कदर करते हुए कहा था कि उनकी. मृत्यु से न केवल. राज्य की जनता 
घल्कि समस्त भारतीय जनता जबरदस्त हानि अनुभव करती है। 


32 ह रियासतां का सर्वाल 


दूसरा प्रस्ताव सन्‌ १८६६ में नरेशों को गद्दी से हटाने के सम्बन्ध में 
इस आशय का हुआ था कि “भविष्य में किसी नरेश“ को ' कुशासन के 
ब्रहने गद्दी से नहीं हटाया जाय, - जब तेके-- कि: उसका व्यवहार खुली 
अदालत. में जिस पर सरकार तथा भारतीय- नरेशों' को “भी विश्वास :हो 
ऐसा सिद्ध ने हो जाय |? / «. ० > हा के 4 "पर । 


लोक-जाग्रति और राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास का .निदशक .तीखरा- 
प्रस्ताव काँग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ, जिसमें उसने तमाम देशी 
नरेशों से अपील की कि “वे अपने प्रजाजनों को प्राविनिधिक उत्तरदायी 
शासन तुरन्त सॉप द [? 


इसके बाद असहयोग का जबरदस्त आन्दोलन आया उससे देशी 
नरेश और सावंभौम सत्ता दोनों को अपने भविष्य -की चिन्ता हो. गई 
शोर वे अपनी हिली हुई जंढ़ों को पुनः मजबूत करने की दोड़धूप में 
लगे। सावंभोम सत्ता जिन नरेशों को अ्रंत्न तक, बुरी तरह दबाती रही 
अपरशधी-केदियों की तरह सदा सावधानी से उनकी प्रत्येक हल-चल पर कड़ी 
नजर रखती आई, उन्हें अब नजदीक खींचकर, अपने विश्वाप्त: में ;लेकर 
झपना समर्थक सहारा बनाने की जरूरत उसे महसूस होने: लगी. और 
सन्‌ १६२१ के. फरवरी मास में खुद बादशाह के हुक्म सेः नरेन््र - मएडल 
की स्थापना की गई | शुरू शुरू में नरेशों ने इस कदम का बहुत उत्साह: 
से स्वागत नहीं किया । बड़े बड़े नरेश इसेसे. अलेगः ही रहे.। छा४-बड़ 
के भेदभाव को हटाकर सबको-एक साथ .बैठाने. वाला. यह - कदम उन्हें. 
अखरा ओर उन्होंने इसमें शरीक होने से इन्क्रीर कर दिया॥ पर साम्राज्य 
के भक्त नरेश तो उसमें शरीक हुए ही और उन्होंने।अपने वर्ग के हितों 
को पुष्ठ करने में इसका-उपयोग करना शुरू किया । सार्बभौम सत्ता से. 
प्ररेणा और आश्वासम पाकर नरेशों ने अपनी रियासतों में दमन .भी 
किया | इसका भला और जुरा दोनों प्रकार का असर छुश्ना | अंग्रेजी ' 
प्रदेशों के पड़ोस वाले राज्यों की जनता: में इससे जाणति फैली ओर 
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तर 


आअसहयोग- से-चेतन्य प्रात्त होने के... कोरण रिंयासती जनता भी संगठित 
होने लगी.। बढ़ेदा में वो ठेठ सन्‌ १६१६ में प्रजा मण्डल की स्थापना 
हो.-गई-थी | काठियावाड़ की रियासतें ओर भी पहले से संगठित होने 
लग गई थों । मेसोर भी आगे. बढ़ा | इन्दौर में भी प्रजा-परिपद की 
स्थापना हुई | पर ऐसी रियासतें ठो गिनती की थीं। शेप रियासतलें गहेरें 
अंधरे में ग्टोल रही थीं । वहाँ न कोई जाणति थी और- न- अपने 
घिकारों का कोई भान | कुछ बड़ी थीं, अनेक छोटी थीं। इनके अलगं 
अलग प्रश्न ओर समस्‍यायें थीं। ये केसे एकत्र हों? फिर भी उन्हें एकत्र 
तो-करनां ही था। इतने सारे प्रदेश को.णैछे, अंधकार में छोड़कर देश 
कैसे आगे बढ़ सकता था ! इन रियासतों के साहसी ओर शिक्षित प्रजाजन 
बाहर प्रान्तों में रहते-थे। एक तरफ देशव्यापी जागृति को देखकर ञआ्रीर दसंरी 
तरफ अबनी छोटी-मोटी-पिछुड़ी रियासतों के अंधेरे, अज्ञान, ओर दुख को ' 
देखकर उनमें रियःसती जनता को संगठित - करने की भावना प्रवल होने 
लगी । हाल ही में हुई रूस की महान्‌ क्रान्ति .का-चित्र उनके सांसने शा 
जिसमें सब सत्ताधीश जार को सपरिवार गोली से उड़ा दिया गया था। 
बिछुले महायुद्ध में भी देखते देखते बड़े बड़े सम्र.टों के मुकुट जन सत्ता 
के सामने धूल में मिल गये थे | असद्योग आन्दोलन से खुद लॉर्ड रीडिंग 
चकरा गया था | यह सब देखकर देशी राज्यों के जाणएत प्रजाजनों में भी 
अ्रयना एक अखिल भारतीय संगठन निर्माण करने की इच्छा पैदा हुई 
और इस उद्देश्य से सन्‌ १६२६ के मई-जून मास में देशी राज्यों के 
कुछ सेवक बम्बई में सर्न्द आफ इण्डिया सोसायटी के भवन में एकन्र 
हुए । इनमें बड़ौदा के डॉ० सुमन्‍्त महेता, सांगली के ग्रो० श्रभ्यंकर 
ना के श्री पथ्वर्धन, बम्बई के श्री के, टी. शाह और श्री अ्मृद्लाल सेठ 
प्रमुख थे। प्रारम्भिक चचा के बाद तुरन्त कुछ ही महीनों सम एक बढ़ा 
शझधिवेशन करने का निश्चय हुआ । काँग्रेस अभी प्रत्यक्ष रूप से देशी 
राज्यों के पश्न को हाथ में नहीं लेना च.हती थी। इसलिए प्रेरणा आर 
मार्ग दर्शन के लिए इन्हें नरम दल का सहारा लेना पड़ा और श्रगले 


३६ रियासतों का सवाल 


साल १६२७ में प्रसिद्ध नरम दली नेता एलोरं के प्रसिद्ध नरम दज्ञी भेता 
दीवान बहादुर ( जो बाद, में सर हों गये थे ) एम. रामचन्द्र राब की 
अध्यक्षुता मे पहला अधिवेशन बड़ी शान और उत्साह से हुआ | अ० 
भा० देशी राज्य - जोक परिषद की विधिवत्‌ स्थापना हो गई | उसका 

श्य था “उचित और शांति पूर्ण उपायों से रियासतों' में उंत्तरदायी 
शासन की स्थापना |” ह 

इस वष काँग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हो रहा था। लोक 
परिष्रद का एक शि४-मण्डल काँग्रेस के सभापति, से मिला और उसने 
काँग्रेस का ध्यान विशेष रूप से देशी राज्यों की ओर दिलाया | मद्रास 
के अधिवेशन में काँम्रेस ने कहा -- “काँग्रेस की यह जोरदार राय है कि 
रियासती जनता तथा नरेश दोनों के हित की दृष्टि से राजाशों को 
अपने अपने राज्यों में शीघ्र ही प्रातिनिधिक धाराससायें एवं उत्तरदायी 
शासन की स्थापना कर देनी चाहिए |? - 

इन तमाम हलचलों से नरेशों में फिर एक भय की लद्दर दौड़ गई । 
अपने अपने शक्यों में संपू एं सत्ता मिलने के लिए वे चिल्लाहट मचाने लगें | 
इन्हीं दिनों काठियाबाड़ के कुछ बन्दरगाहों को सुधारने का प्रश्न माश्त 
सरकार ने उठाया था। ओर इसमें उसने जो रुख अखत्यार किया था उस. 
पर बहुत से नरेश बढ़े व्यग्न हो रहे थे | उन्होंने चाहा कि उनकी सत्ताश्रों पर 
इस तरह भारत सरकार आक्रमण न करे ओर उनके साथ सन्धियों के अ्रनु- 
सार व्यवहार हो | नरेशों और भारत सरकार के बीच वास्तव में क्या. 
. सम्बन्ध हो इसकी जाँच करने की उन्होंने जोरदार माँग भी की | इस पर 
बटलर कमिटी कीं नियुक्ति हुई। पर इसमें किस तरह उन्हें लेने के देने 
पड़ गये इसका निरीक्षण हम पीछे कर ही चुके हैं | बटलर कमिटी की 
जाँच के दिनों में एक शिष्ट-गए्डल लोक परिपद्‌ की वरफ से भी इंग्लेंड 
गया था और उसने इंग्लैंड की जनता के सामने रियासती जनता के प्रश्न 
को रखने तथा उसका ठीक ठीक परिचय देने का महत्वपूर्ण काम वहाँ 
किया | इस शिष्ट मंडल में स्तर. प्रो. अम्यंकर तथा श्री पोपटलाल चुडगर थे | 
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अगले वर्ष काँग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था | वारडोली 
की विजय से देश में चारों तरफ आशा ओर आत्मविश्वास का वातावरण 
फेल गया था केबल टीकायें करने के बजाय अपने भावी स्वराज्य की कोई 
निश्चित योजना पेश करनी चाहिए. इस तरह की माँग के जबाब में पं. 
मोतीलाल नेहरू के संयोजकत्व में एक कमिटी की नियुक्ति हुई थी। इस 
कमिटी ने कलकता के अ्रधिवेशन में श्रयनी रिपोर्ट पेश कर दी। देशी 
राज्यों के सम्बन्ध में इस रिपोर्ट में लिखा था-- | 


“६ संघ सरकार देशीराज्यों पर और उनके प्रति उन्हीं अधिकारों 
ओर जिम्मेबारियों का पालन करेगी जो वर्तमान भारत सरकार सुलहस्य्मों 
के अनुसार तथा अन्य प्रकार से उनके प्रति आज कर रही है। 


कमिटी का आशय यह था कि भारतीय पालियार्मेट में उनके जिम्मेदार 
देश माई होंगे । नरेशों को विश्वास करना चाहिए कि ब्रिटिश पार्लियागेंट 
के सदस्यों को उनके अधिकारों, शान ओर प्रतिष्ठा वगैय का जितना ख्याल 
ओर आत्मीयता हो सकती है उससे कम तो उनके इन देश भाइयों को 
नहीं होगी । 


पर अपने कलकत्ता अधिवेशन में काँग्रेस ने जनता के अधिकारों के 
विपय में साफ साफ ऋद्द दिया कि “नरेशों को चाहिए की वे अपने प्रजा- 
जनों को प्रातिनिधिक उत्तरदायी शासन प्रदान कर दें. ओर ठ॒रन्त ऐसी 
घोपणायें कर दें या इस आशय के कानून राज्यों में जारी कर दे कि 
जिससे जनता को भाषण, मुद्रण, संगठन श्रोर अरनी जान माल की 
सुप्ता सम्बन्धी नागरिक स्वाधीमता के अधिकार मिल जाते ॥? इसी 
प्रस्ताव में को ग्रेस ने रियासती जनवा को यद्द भी आश्वासन दिया कि उत्तर 
दायी श.सन की ग्रत्ति के लिए वह जो जो भी उचत और शान्तिमय 
प्रयत्न करेगी उसमें काँग्रेस की पूरी सहानुभूति झ्लीर समर्थन रहेगा। 
(--8835प85 66 0806 ०0 वएवींशा 58885 0 485 
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जफएकताए ज़ी खाते डक 0 कीशेए 6976 6 
89896 407 808 ७6787 0.एी] .७४४००४४॥७।९ 
(50ए९॥४४॥९76 37 89668 ) इसी अधिवेशन .में काँग्रेस विधान की 
धारा ८ के नीचे लिखे शब्द पं, जब.हरलाल नेहरू-के आग्रह से हटा दिये 
गये-“मंतदाताओं. में रियासती जनता की शामित्ञ करने का अर्थ यइ-नहीं 
कि का ग्रेस रियासतों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करेगी.) सन १६२६ के 
लाहोर अधिवेशन में जब कि काँग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य को 
अवयनायाः था :कॉग्रेस:ने नरेशों से फिर कहा कि अरब देशी राज्यों . में भी 
जिम्सेदाशना हुकूमतें स्था-पेत करंने का संमय झा गया:है॥ 7 


इन्हीं दिनों पटियाला से स्त्रियों के उड़ाये जाने, बलात्कार, और 
भयंकर हत्याओं. के रॉगटे खड़े. करने. वाले - समाचार आये. यह खग्रर 
थी कि महाराजा पट्याला त्ते. किसी -अमरसिंह नामक आदमी की 
ओऔरत की उड़वाया और अपनी पाशविक विषय लालसा को -तृत्त करने 
के लिए हत्यायें तक करवाई | लोक परिषद्‌ को यह टवितःमालूम हुआ 
कि वह इस मामले को हाथों में ले ओर उसने निष्पक्ष जाँच की- माँग 
की । पर नरेश और खासकर पटियाला नरेश भारत सरकार के प्रीतिपान्र 
थे। इसलिए वह उनका बचाव करना चाहती थी #बार बार माँग करने. 
पर भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तब परिषद ने अपनी वरफ से: 
स्वतन्त्र जाँच करने का निश्चय किया ओर इसके लिए परिषद सब. श्री 
सी. वाई चिन्तामणि की अध्यक्षता में हुए अपने दूसरे अधिवेशन में एक. 
कमिटी नियुक्त कर दी | इस कमियी में खुद श्री चिन्तामणि के अ्रलाबा 
प्रो, अम्यंकर, श्री अमृतलालसेठ, श्री ठकर- बष्पा, श्री लच्धतीदास तेरंसी 
थे। कमियी ने बड़े परिश्रम से पंजाब में घूम घूमकर सबूत एकत्र किया 
आओऔर अपनी रिपोर्ट “पटियाला इन्डायबटगैंट” के नाम से प्रकाशित की । 
इस रिपोर्ट ने नरेश वर्ग में तहलका मचा दिया | और दुनिया के सामने 


कट कर दिया कि देशी राज्यों में नरेश कैसे कैसे घरुणित पाप करते 
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रहते हैं और क्रिस तरह अपनी प्रजा को तबाह करते रहते हैं। और 
आश्चय यह दि इन फुलकंन रियासतों के पोलिटिकिल एजसन्ट ने भी उस 
राज्य ओर क्‍या प्रान्त समस्त देश की जनता का दिल दहल गया ओर 
उसने अपने: दिल में पक्का . निश्रय कर. लिया कि इस अन्घेरशाही का 
अंत तो करना ही होगा । परन्तु अभी कांग्रेस ख़ुद रियासतों में प्रत्यक्ष 
कोई कास करने के. पक्ष में:नहीं थी। ओर न रियासतों की जनता में 
इतनी ताकत आई थी कि वह खुद अपने बल पर वहाँ कुछ करती 
अतः अभी तो देशी राज्यों में चल रहे-अन्यायों. को दूर करने का एक- 
मात्र उपाय.यही था कि देशी राज्यों, और ब्रिटिश. भारत दोनों जगह के' 
तिवासी सिलकर नरेश जिस सत्ता के बूते पर यह सत्र जुल्म अ-घेर करते 
भ्रे-उसकी कमर तोड़े | तदनुसार देशी राज्यों की जनता-ब्रिटिश भारत के' 
शरान्दोलन में ओर भी उत्साह. के साथ भाग लेकर 'उसे बलवान बनाने 
में योग देने लगी । 


इस बीच शासन-सुघार के सम्बन्ध में भारत की परिस्थिति का निरी-- 
क्षण करके रिपोट करने के लिए सायमन कमीशन आाया। उसका सत्र 
बहिष्कार .हुआ | उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई । पर उसे सारे देश में: 
संवजनिक रूप से जलाया गया | सन १६२५८ के कलकता अधिवेशन में 
कांग्रेस ने नेहरू रियोर्ट को सामने रखकर सरकार को यह चेतावनी दी थी 
कि एक साल में इसमें पेश की गई मय को सरकार मन्जूर कर लेगी 
तब तो उसे ओपनित्रेशिक स्व॒राज्य मन्जूर होगा वरना एक साल बाद वह 
पूण स्वतंत्रता के ध्येय की घोषणा कर देगी ओर अपने माय पर अग्रसर 
होगी.। तदनुसार लाहोर के अधिवेशन में पूण् स्वठंत्रता को ध्येव बनाकर 
२६ जनवरी १६३० को सारे देश में स्वाधीनता दिवस अ्रपूर्व उत्साह से 
मनाया गया | और इस बर्ष के मध्य में संघर्य भी छिड्ड गया | दृधर इस 
बढ़ते हुए असन्तोष को उपाय दुंढने की गरज से सरकार में लन्दन में 
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हिन्दुस्तान के लिए एक शासन-विधान तेयार करने की गरज से एक गौल॑ 
मेज परिषद के आयोजन किया । इंसक्रे सदस्यों का धुंनाव, संगठन और , 
काय-प्रणाली सब साम्राज्यशाही ढंग की थी | की, 


ब्रिटिश भारत से लोक प्रतिनिधियों की जगह अपने मन के खुशामदी 
ओर नरमदली लोगों को नामजंद करके वहाँ बुलाया गया था | रिय[स्तों 
से भी जनता के प्रतिनिधियों को नहीं, नरेशों को निमन्त्रित कर लिया गया 
शा। कांग्रेस ने ऐसी परिषद में जाने से साफ इन्कार कर दिया। ओर 
जहाँ कांग्रेस न हो ऐसी परिष्रद क्या सफल होती १ इधर देशव्यापी 
संघर्ष छिड़ा, सारे देश भर में कानून भंग की लहर फैली घड़ाघढ़ 
गिंरफ्तारियाँ होने लगी लोग हजारों की संख्या में जेले में रकखे जाने लगे' 
आर उधर लन्दन में गोल मेज परिषद का नाटक चल रहा था | रियासतों 
की जनता. भी इस संघर्ष में कूद पड़ी और उसने अपनी शक्ति भर इस 
योग दिया | आखिर सरकार भी समभी कि ऐसी परिषदों से काम न चलेगा," 
जैसे तैसे उस नाठक को पूरा किया, कांग्रेस के तमाम नेताओं की छोडा, 
समझौता किया और दूसरी गोल मेज परिषद की योजना की | इस परि- 
एद में कांग्रेस की तरफ से महात्माजी एक मात्र,प्रतिनिधि के रूप में भेजे 
गये थे | इसमें भी रियासती जनता को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था |. 
अतः लोकपरिषद का एक . शिष्ट मण्डल महात्माजी से जाकर मिला ' 
और उनसे प्रार्थना की कि वे रियासती जनता के पक्ष को भी परिषद्‌ में 
पेश करें | महात्माजी ने कहा “मैं पूरे बल के साथ आपके पक्ष को पेश ' 
करूंगा पर आप यह अपेक्षा न करें कि रियासतों के प्रश्न पर बातचीत को ' 
मैं तोड़ द॑ |? : | 


इसी मौके पर मॉडर्न रिव्य के प्रसिद्ध संपादक श्रीसमानन्द चटनों के . 
सभापतित्व में परिपद का तीसरा अधिवेशन बम्बई में जल्दी जल्दी में 
यह विचार करने के लिए निमन्न्रित किया गया कि गमोलमेज परिषद में . 
. रियासती जनता की आवाज पहुँचाने के लिए परिषद को क्या उपाय 


न 
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करना चाहिए | आखिर यह तय हुआ कि महात्माजी की सहायता करने 
तथा इंगलेए्ड की जनता को रियासतों की स्थिति से परिचित कराने के 
लिये प्रो० अभ्यंकर और श्री्रम्तलाल सेठ का एक शिष्ट मण्डल 
इंगलेंड भेज दियां जाय | रियासतों की जनता का शासन में परिणाम- 
जनक हाथ हो इस दृष्टि से शिष्ट मंडल को परिषद में कोई सफलता नहीं 
मिली । परन्तु जहाँ तक इंगलेए्ड के लोकमत को जागण्त करने का प्रश्न 
था इसने खूब अच्छा काम किया । दीवान बहादुर रामचंद्र राव भी 
परिषद के सदस्यों में से थे। उन्होंने भी शिष्ट मंडल की बड़ी कीमती 
सहायता की । 


पृज्य महात्माजी ने इस परिपद में रियासती जनता की तरफ से बोलते 
हुए. नरेशों से कहा-- 


“चूंकि मैं जनता का सेवक हूं झोर समाज के निम्नतम अंगों का भी 
प्रतिनिधित्व कर रहा हूं इसलिए मैं नरेशों से आग्रहपूत्रक कहूँगा क्रि इस 
विधान समिति की मंजूरी के लिए जो भी योजना आप सब बनायें उसमें 
इनके लिए भी जरूर स्थान रखें | अगर नरेश इतना भी मंजूर कर ले 
कि सारे भारत में प्रजाजनों के कुछ मौलिक अधिकार होंगे--फिर ये जो 
कुछ भी हों, ओर इनका ठीक तरह ने पालन हो रहा है या नहीं इसकी 
जाँच करने का अधिकार न्यायालयों को दे दिया जाय, ये न्यायालय भी 
भले ही नरेशों के बनाए हुए हों ओर एक तीसरी बाव--नरेश शासन में 
प्रजाजनों का प्रतिनिधिल्र स्वीकार लें चाहे वह प्राथमिक ढंग का हो, तो 
मेरा ख्याल है यह कहा जा सकेगा कि प्रजाजनों को संतोप दिलाने के 
लिए नरेशों ने कुछु किया ।” 


इस उद्धरण में हम देखते हैँ. कि महात्माजी करिवनी सावधानी से 
शागे बढ़ रहे हैं। रियासतों के प्रश्न पर अभी अधिक जोर देने के पक्ष 
में वे नहीं थे। उनके विचार और कांग्रेस की स्थिति बाद को श्रीनरसिंद 
चिन्तामणि केलकर के लिखे पत्र से श्रौर भी स्पष्ट हो जाती है | जिस 


४२ रियासतों का सवाल 
उन्होंने लिखा हैँ कि “रिवासतों के सम्बन्ध में कांग्रेस अ-इस्ठक्षेत्र की 
जिस नीति का अवलम्बनं कर रही है, उसमें बड़ी समझदारी है ।* 
'द्विटिश भारत के नास से पहचाने जानेयाले हिस्सों को रियासतों की 
नीति के निर्णय करते का कोई अधिकार नहीं है |--ठोक उसी तरह 
जिस प्रकार कि हम अफगानिस्तान और सीलोन के विषय्॒ में कुछ नहीं 
कर सकते । से बहुत चाहता हूं कि ऐसा न होता तो बहुत अच्छा होता। 
पर में विवश हूँ | हम रियासतों में क्वांग्रेस के सदस्य बनाते हैं उससे हमें 
काफी सहायता भी मिलती है | फिर भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर 
हें है | इसका अथ यह नहीं क्लि हम उनकी कदर नहीं क ल्क्ि इसमें 


हमारी वेबसी है । 


पर मेरा यह सद है कि (ब्रिटिश) भारत में हम जो सफलता हासिल 
करेंगे उसका असर रियासतों पर भी अवश्य पड़ने वाला है । ( जुलाई 
१६३४ ) 





सन्‌ १६३४ के अग्रेल मास में जबलपुर में कांग्रेस की महासमिति 
(3. ।. 0. 0) की बैठक में जो अत्वाव पास हुआ उससे साक जाहिर 
होता है कि कांग्रेस किस प्रकार धीरे घीरे, पर सावघानी के आाथ रियासती 
जनवा के पक्षु की वल पहुँचाने में आगे बढ़दी जाती थी | इस प्रत्वाव 
में कह् गया था “काँग्रेस को देशी राज्यों के प्रजाजनों के हितों की भी 
उतनी ही चिन्ता है, जितनी ब्रिटिश भारत के निवासियों के हितों की और 
वह रियासठी जनता फो आश्वासन देती है कि वह अपनी आजादी के 
लिये जो लड़ाई लड़ेगी, उसमें काँग्रेस की पूरी सहायता रहेगी । 


इसी वर्ष के अक्टूबर मास में महासमिति की सलाह से काँग्रेस की 
केन्द्रीय कार्यसमिति ने नीचे लिखे आशय का वक्तव्य प्रकाशित किया था 
रियासती जनता भी स्व॒राज्य पाने की उतनी द्वी हकदार हैं जितनी कि 


ब्रिटिश भारत की जनता । तदनुसार कांग्रेस ने अपनी इच्छा की घोषणा 
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भी कर दी है.कि वह रियाशतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 
देखना चाहती है| और उसने नरेशों से यह अनुरोध. भी किया है |” 


“काँग्रेस अपनी नीति पर दृढ़ है । वह समभती है और स्वये 
राजाओं का भी भला इसी में है कि थे अपने राज्यों में शीघ्रातिशीघ्र 
उत्तरदायी शासन कायम कर दें। जिससे उनके प्रजांजनों को नागरिकता 
के पूर्ण अधिकार मिल जावें ।? 


अपनी मर्यादा को प्रकठ करते हुए काँग्रेस ने इसी वक्तव्य में शआगे 
हा है कि यह बात समझ लेने की है कि उत्तरदायी शासन के लिए 
संघर्ष जारी रखने का भार खुद देशी राज्यों के प्रजाजनों को ही उठाना 
है । काँग्रेस तो राज्यों पर नैतिक और मैत्री पूर्ण प्रभाव ही डान्न सकती 
है| और जहाँ कहीं भी संभव होगा यद्द प्रभाव वह अवश्य डालेगी। 
परन्तु वर्तमान परिस्थिति में काँग्रेस के पास कोई सत्ता नहीं है, यद्यपि 
भोगोलिक श्रीर ऐतिहासिक दृष्टि से सारे भारतवासी--चाहे वे अंगरेजों के 
थ्राधीन हो था देशी नरेशों के या अन्य किसी सत्ता के--सब एक हैं । 
डनहँ श्रलग नहीं किया जा सकता ।? 


इसी गोके पर संघ योजना के सम्बन्ध में काँग्रेस ने देशी राज्यों के 
प्रजाजनों को यह भी अ्रश्वासन दिया कि नरेशों का सद्योग प्राप्त करने के 
लिए श्रयनी अन्तिम योजना में काँ ग्रेत प्रजाजनों के हितों का बलि कदापि 
नहीं होने देगी । “ असल में काँग्रेस शुरू ते ही असंदिग्ध रूप से जनता 
के हितों की समर्थक रही है । ओर जहाँ इनके खिलाफ दूसरे स्वार्थ खड़े 
होंगे, कॉँमेस जनता के न्य(य-दितों का ग्वश्य समर्थन करेंगी ।” 


इस बीच लोक परिषद के दो और अ्रधित्रेशन मद्दाराष्ट्र के नेता 
श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर झीर मद्रास के प्रसिद्ध समाण सुधारक 
श्री मग्राजन की अध्यक्षता में हो गये | शुरू से लेकर इन पॉँनचों अश्रधि- 


नी 


छ्छ स्यासतों का सवात्न 


वेशनों में परिषद ने अधिकांश में प्रारम्मिक काम ही किया ) वास्तव में 
परिषद्‌ के अन्दर सच्चा प्राण-संचार तो उसक्ने कराची अ्रधिवेशन से ही 
हुआ जब कि उसके समापति डॉ० पहद्चामिसीतारामैव्या हुए । रिवासती 
जनता के प्रश्नों में दिलचस्वी लेकर उन्होंने जिबने जोर और वेग के 
साथ कास किया उतना श्रव तक किसी अध्यक्ष के कार्यकाल में नहीं 
हुआ था | राजपृताना, काठियावाड़ और दक्षिण मारत में उन्होंने लम्बे 
दौरे किये और रियासदी जनता को खूब बल पहुँचाया | डॉक्टर सा. 
काँग्रेस की केग्द्रीय कार्य समिति के भी सदस्व थे, परिषद में उनके शरीक 
होने से परिषद का ऋॉत्रेस के साथ भी श्रनायास धनिष्ठ सम्बन्ध हो गया । 
सन्‌ १६३६ के लखनऊ अधिवेशन में ओर १६३७ के फैजपुर अधिवेशन 
में देशी राज्यों में नागरिक स्वराधीनता की दुरवस्था पर दुख प्रकट करते 
हुए. कहा गया था--क्या देशी राज्य और क्या ब्रिटिंश भारत काँग्रेस 
चाहती है कि सबको संपूर्ण नागरिक स्वाघीनता प्रात्त हो | और जब तक 

यह नहीं मिल जाती वह बराबर आगे बढ़ती रहेगी। परन्तु काँग्रेस 
महसूस करती है कि इसके लिए सबसे जरूरी चीज राजनैतिक आजादी 
ही है | इसलिए उसकी प्राप्ति में देश को अपनी सारी वाकव बठोर कर 
लगा देनी चाहिए |” 


रियासवी जनता के प्रश्नों में काँग्रेस की बढ़ती हुई दिलचसी के . 
साथ साथ उसकी भाष्रा भी रियासततों के विषय में अधिक आत्मीयता भरी 
और तेजस्वी होती गई | सन्‌ १६३७ में मेसोर के दमन का कड़ा निषेध 
करते हुए महासमिति के एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिडिश भारत तथा रियासर्तों 
की जनता से मैसोर निवासियों की सहायता करने की अपील की। 
महात्माजी की राय में इस प्रत्वाव में काँग्रेस की अ-हस्वक्ेप की नीति का 
अत्क्रिमण हो रहा था | रियासती कार्यकर्सान्नों में इस पर, खूब चर्चा 
चलती रही । उन्हें काँग्रेस की यह अतिसावधानी की नीति कुछ अच्छी 

नहीं लगी आखिर इतना परदेज क्‍यों ? इसलिए अपने नवसारी कन्वेन्शन 
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में रियासती कार्यकर्ताओं ने कॉम्रेस से श्रपील की फि वह रियासर्तों के प्रति 
अपने दृष्टिकोण को बदले, और रियासती जनता को बल पहुँचावे | 
सन्‌ १६४८ में हरिपुरा के श्रधिवेशन भे रियासतों सम्बन्धी प्रस्ताव इन्हीं 
फोशिशों का प्रतिफल था | इसमें काँग्रेस मे श्रपनी श्रहस्तक्षेप की नीति 
की दोहराते हुए भी रियासतों के प्रति अपने रुखको तथा रियासर्तों सहित 
समस्त भारत की स्वतन्त्रता के लिये यत्ञ करने का जितनी साफ वरद्ट से 
ऐलान किया है उतना पहले कमी नहीं किया था परन्तु साथ ही रियासर्तो 
के उद्धार का भार काँग्रेस ने स्त्रयं रियासती जनवा पर ही डाल दिया और 
कह दिया वह जो कुछ भी कार्य या संघर्ष बवगैरा करे श्रपने बलपर ही 
करे। स्थानीय प्रजामए्डल जैसी संस्थाश्रों के द्वारा करे। कांग्रेस के नाम 
प्रतिष्ठा वगैरा का उपयोग न करे | पूरा प्रस्ताव यों है-- 


“चूंकि रियासतों में सावंजनिक जीवन का विंकास श्रौर श्राजादी की _ 
माँग बढ़ती जा रही है, वहाँ नई समस्या खड़ी हो रही है ओर नये नये 
संघर्ष भी निर्माण हो रहे हैं इसलिये काँग्रेस रियासतों के सम्बन्ध में अ्रपनी 
नीति को पुनः स्पष्ट कर देना चाहती है «? 


“कांग्रेस रियासतों को हिन्दुस्तान का ही एक अंग मानती है जो उससे 
कभी श्रलग नहीं किया जा सकता | श्तः शेष भारत मे जिस प्रकार की 
राजनैतिक, सामाजिक श्रोर श्रार्थिक स्वाधीनता वह चाहती है वही रिया- 
सतों में भी हो, ऐसा उसका यत्न है। पूर्ण स्वराज श्रथ्थात्‌ सम्पूर्ण 
स्व्राधीनता काँग्रेस का ध्येय है। यह रियासतों सहित सम्पूर्ण भारत के 
के लिए है| क्योंकि जो एकता शुलामी में कायम रही है उसे शाजाद 
होने पर भी झ्वश्य ही रक्‍्खा जाना चाहिए। काँग्रेस तो केवल ऐसे ही 
संघ ( शासन विधान ) फो मंजूर कर सकती है जिसमें रियासतें स्वतन्त्र 
इकाइयों के रूप में शरीक हो सकेगी । और लिसमें वे सी उसी जनवान्त्रिक 
स्वाधीनता का उपभोग करेंगी, जो शेप भारत में होगी । इसलिए काम्रिस 
देशी राज्यों में पृर्ण उत्तरदायी शासन तथा नागरिक स्वाधीनता की 


बस पर] 
रयासता का संचर्ले 


लि 


ष्ट 
गैंस्ए टी चाहती है | और आज कई रियासतें जो पिछुड्ी हुई हैं तथा 
उनमें नागरिक ल्वाधीनता को दवाया जा रहा है, एवं स्वाधीनता को 
सपूर्ण अ्रभाव है; इस पर काँग्रेस को अत्यन्त दुश्ख है। 
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रियासतों के अन्दर इस उद्देश्य की प्रासिं के लिए, यत्न करना कांग्रेस 
अपना अधिकार ओर गौरव समभती है परन्तु आज रियासतों के भीतर 
इस उद्दंश की पूर्ति के लिए वह परिणामजनक काम नहीं कर सकंती। 
रियासतों के शासकों ने या उनके पीछे काम करने वाली अंग्रेजी हुकूमत 
ने अनेक कैद और बन्दिश कायम कर दी हैं जो काँग्रेस के लिये वहाँ काम 
करने में बाधक हो रही हैं । और उसके नाम तथा ग्रतिष्ठा के कारण 
रियासतों के प्रजाजनों में जो आशायें और आश्वासन पैदा हो जाते हैं, 
उनकी पूर्षि न होते देख उनमें निराशा होती है | काँग्रेस की प्रतिष्ठा को भी 
यह शोभा नहीं देता कि बह रियासतों में ऐसी कमिटियाँ कायम करें जॉं 
अच्छी तरह काम न कर सकें | वह यह भी नहीं चाहती कि वहाँ स्टीय 
भण्डे का अपमान हों । और एक बार आशायें पैदा कर देने पर : 
अगर काँग्रेस ठीक तरह से रक्षा या सहायता न कर सके ठो रियासती 
जनता के अन्दर एक प्रकार की वेबसी फैलती हैं ओर इससे उनकी 
स्वाधीनता की लड़ाई के विकास में बाधा पहुँचती है । - 

“चू कि रियासतों और शेप भारत की स्थिति अलय अलग है, इस- 
लिए काँग्रेस की सर्वताधारण नीति रियासत्रों के लिए आम तौर पर मौजू 
नहीं होती | वह शायद रियासतों की स्वाधीनवा की हलचल के स्वाभाविक 
विकास के लिए बाधक भी हो । वहाँ की जनता में स्वावलंबन पेदा करते 
हुए स्थानीय परिस्थिति को भली प्रकार ध्यान में रख कर तथा बाहरी 
सहायता अथवा काँग्रेस के बड़े नाम पर दारोसदार रखकर कोई काम 
करने के बजाय ऐसी हलचले खुद रियासत की जनता के बल-बूते पर 
खड़ी हों, और आगे बढ तो उनका विस्तार भी खूब ब्यापक होगा। 
कांग्रेस चाहती है कि ऐसी हलचले हों । परन्तु स्वमावतः और आज की 


रियासते ओर देशव्यापी ज्ञाग्रति ४७ 


परिस्थिति में रियासतों में स्वाधीनता की लड़ाई का भार वहाँ के प्रजाजनों 
को ही उठाना चाहिए | काँग्रेस की शुभ कामनायें और समर्थन ऐसे 
शान्तिपर्वक और उचित तरीकों पर चलाये जाने वाले संघपों को सदा 
मिलते रहेंगे। परन्तु कांग्रेस-संगठन की यह सहायता मौजूदा 
परिस्थिति में कैवल्ल नेतिक समथन और सहानुभूति के रूप में 
ही होगी । हाँ, काँग्रेस-जनों को यह आजादी रहेंगी कि वे खुद व्यक्ति- 
गत रूप से इससे अधिक सहायता मी करें । इस तरह काँ ग्रेस के संगठन 
को बगेर उलभाते हुए और साथ ही बाहरी बातों या परिस्थितियों के 
खयाल से न रुकते हुए भी रियासती जनता की लड़ाई आगे कदम बढ़ाती 
जा सकती है | 


“इसलिए, काँग्रेस श्रादेश करती है कि फिलहाल, रियासती कांग्रेस 
की समितियाँ कांग्रेस की केन्द्रीय क्रार्यसमिति के मार्ग-दर्शन और नियन्नरणु 
में ही काम करेंगी | कांग्रेस के नाम अथवा तत्वावधान में न तो 
पालियामेंटरी काम कपंगी और न सीधे संघर्ष को डठाचेंगी | 
राज्य फी जनता की कोई भीतरी लड़ाई कांग्रेस के नाम से नहीं 
उठाई जानी चाहिए। इसके लिए राज्यों में स्वतन्त्र संगठन 
खड़े क्विए जाचे। झीर अगर पहले द्वी से हों तो उनको जारी 
श्खना चाहिए । 


“काँग्रेस रियासती जनता को यह आश्यासन देना चाहती है कि वह 
उमके साथ है ओर स्वाधीनता के लिए चलाई जाने वाली उनकी ल 
में उसकी पूरी सहानुभूति और सम्रिय तथा सावधान दिलचस्पी है। काँग्रेस 
को विश्य|स दे कि रियासती जनता की मुक्ति का दिन भी दूर नहीं है ।” 
इस प्रस्ताव से स्पष्ट है कि-- 


जहाँ तक देश की एकता, स्वाधीनता की लड़ाई झीौर स्वतन्त्रता के 
भावी निर्माण से सम्बन्ध है, देशी राज्य शोर त्रिय्श मारत में कोई 


छ८ रियासतों का सचाल 


भेद-भाव कांग्रेस नहीं करती | स्वृतन्त्र भारत में जो स्वतन्त्रता ब्रिटिश 
भारत के प्रजाजनों को होगी वही देशी राज्यों के प्रजाजनों को भी होगी | 
फके सिफ यह रहेगा कि देशी राज्यों के अन्दर स्वाधीनता सम्बन्धी 
राजनेतिक काये कांग्रेल द्वारा कांग्रेस के तत्वावधान में या 
उसके नाम से नहीं होगा । यह कलाम वहां के प्रज्ञामण्डल करें। 


और स्वतन्त्र भारत में देशी राज्यों के अन्दर पूर्ण जिम्मेदाराना 
हुकूमत होगी और वे भारतीय संघ के ऐसे ही स्वतन्त्र घठक होंगे जैसे कि 
ब्रिटिश भारत के प्रान्त | 


रियासतों के सम्बन्ध में काँग्रेस की नीति को प्रकठ करने वाला यही 
अन्तिम प्रस्ताव है । 


इस प्रस्ताव का असर आम तौर पर रियासती जनता पर बड़ा अच्छा 
पड़ा | वह जान गई कि हमें अपने ही पैरों पर खड़े रहना है और अपनी 
लड़ाई खुद लड़नी है फलवः १६३८ से राज्यों में जागृति और क्रिया- 
शीलता की एक अपूर्व लहर आई और अनेक रियासतों में खूब काम 
हुआ । इसमें से कुछ तो राजनैतिक जाग्ति और कुरबानी के खयाल से 
ब्रिटिश भारत के प्रान्तों की कतार में खड़े होने का दावा करने में इतनी 
वलबान्‌ बन गई हैं । | 

फेराची अधिवेशन से लेकर कुछ वर्ष तक डॉ० पट्टामि लगातार परिपद्‌ 
का कार्य करते रहे। उनके कार्यकाल में परिषद के दफ्तर 'स्टेट्स 
पीपल! नामक एक पाक्षिके भी निकलता रहा | जो सन्‌ १६४२ तक 
चलता रहा | इस बीच डॉ०. साहब पर काम का अत्यधिक बोका आा 
जाने के कारण परिपद को नये सभापति की चिन्ता हुई, तत्र परिषद 
के सभापतित्व के लिए कार्यकर्ताओं की दृष्टि ५० जवाहरलालजी पर पड़ी | 
पर उन्हें मय था कि वे कहीं इन्कार न कर जावें। इसलिए डरते 
डरते उन्होंने पंरिडितजी-के सामनें|अपने सन की बात रखी | परिडतजी 


श्यिसते ओर देशव्यापी जागृति ४६ 


ने कुछ मिमक के साथ परिपद के अधिवेशन का समापतित्व करना 
' संजूर किया पर इस शर्त के साथ कि अगर वह उनके यूरोप से लीदने के 
बाद हो | कार्यकर्ताओं ने यह खुशी से मंजूर कर लिया | नरेशों में जहाँ 
पंडितजी सभापति हो रहे हैं यह सुनते ही तहलका मच गया । ठह 
रियासती जनवा के खुशी का पारावार नहीं रह्य । उसने सोचा जवाहरलाल 
देश के प्राण हैं | सारा संसार उनकी आवाज आदर के साथ सुनता है | 
इसलिए उनका समापतित्व हमारे लिए वरदान होगा ।” श्रगला अ्रधि- 
वेशन लुधियाना में बढ़ी शान से हुआ | 


लुधियाना श्रधिवेशन ने रियासती आन्दोलन में एक नया श्रथ्याय 
शुरू किया। जनता के लिए जनता का राज्य स्थापित करने के उद्देश्यों 
का इसमें समर्थन किया गया | और यह साफ बताया गया कि बदली 
हुई परिस्थिति में छोटी छोटी रियासतों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। 
इस बिपय के प्रस्ताव में बताया गया था कि "आने वाले संघ-शासन में ने 
ही रियासतें या उनके संघ स्वतंत्र इकाई के रूप में सुप्रे हुए शासन की 
सुबिधायें अपने प्रजाजनों को दे सकेंगे जिनकी आबादी कम से कम २० 
लाख और आय पचास लाख रुपये होगी | जो राज्य इस शर्त का पालन 
नहीं कर सकते उन्हें एक एक करके या मिला कर पड़ोस के प्रान्त में जोड़ 
दिया जाय |” इस सिद्धान्त की श्रागे चल कर सरकार ने भी अपनी 
“मर्ज स्कीम में” अपना लिया | पर इसके अमल में चालाकी से काम 
लिया गया । छोटी छोटी रियासतों को प्रान्त में मिलाने की अपेक्षा अपने 
साम्राज्य के स्तंभ रूप बड़ी रियासतों को मजबूत करने के लिए. उनमें 
मिला दिया गया | और यह करते हुए जनता की राय तक जानने की 
कोशिश नहीं की गई | एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा परिषद ने उस सन्धियों 
झोर सुलहनामों को सामने से इन्क्रार कर दिया जो दो पत्तों के बीच 
आपने स्वार्थों के लिये हुई थीं पर जिनकी ये बड़ी दुह्मइयाँ दिया करते थे 
झौर ठेठ सम्राट से अपना सम्बन्ध बताते थे | लुधियाना के अधिवेशन के 


७० रियाप्ततों का सचाल 


बाद परिषद के केन्द्रीय दफ्तर का भी पुनः संगठन करके उसमें एक 
संशोधन ओर प्रकाशन विभाग जोड़ कर उसे इलाहाबाद ले जाया गया 


किम 


इस प्रकार पं० जवाहरलालजी के नेतृत्व में परिषद जोर के साथ 
अपने कदम बढ़ाते हुए जा रही थी कि सन्‌ १६३६ में एकाएक दूसरा 
सहा झुद्ध छिड़ गया | ओर सरकार ने प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों, से बगैर 
सह्लह लिये ही हिन्दुस्तान को युद्ध में शामिल कर लेने की घोषणा कर 
दी | काँग्रेस ने इस सनमानी का जोर के साथ विरोध किया और 
सरकार से युद्ध के उह श्यों को साफ करने के लिए कहा । परिष्रद 'ने भी 
नरेशों के द्वारा स्थासतों के लड़ाई- में घसीटे जाने पर इसका विरोध किया। 
इधर काँग्रेसी मन्त्रि मण्डल त्याग पत्र देकर अलग हो.गये और यु ओर 
भी भीपण रूप धारण करने लगा हिन्दुस्तान प्र आक्रमण का खतरा 
भी बढ़ गया । सहा संकट में आ गया तब. एक ग्रोजना लेकर 
सर स्टेफड क्रिप्छे भारत आये । इनके प्रस्तावों में रियासतों का जिक्क तो था 
पर रियासती जनता का कहीं पता _नहीं_ था.।-दिल्ली . मे ..उस समय नई 
र करने के लिए स्टेरिंडग कमिटी की वैठक चुलाई गई। 
क्रप्स से ब्रावचीत करने के-लिए: चुने गये। 
ने प्रस्तावों में कोई , फेर बदल करने; में अपनी 
असमर्थवा जाहिर कर दी जी र रियासती जज़ता के मतिनिधियों का विधान 
परिषद में शामिल करने के मै श्य पर, विज्ञार्‌, करने. .से ,भी इन्कार कर 
दिया । पर क्रिप्स के प्रस्ताव स्यापता प्रजाज्ञना के लिए हो नह देश 


जनके रहे और सभी ने उनको ठुकरा 


के सभी दलों के लिए अस्त 
दिया । क्रिप्स लौटे और बग्बरष्ीी महासमिति के दा० ८ अगस्त १६४२ 
रस एक जबरदस्त, तूफान- 'हेल गया। 


के प्रस्ताव के फलस्वरूप सारे दे 
महासमिति की बैठक के अवसर पहुँदेशी राज्यों के कायकर्ताओं, छो भी 


कप 
घचुलाया गया था। ओर आने चाल! भारत छोड संघर्ष: में उन्हें भी 


सम्मिलिद होने के लिए निर्मा-चत किया गया था। यह ठय हुआ था कि 







परिस्थितियों पर वि 
डॉ० पद्ममि सोतारामह: 


मुलाकात में सर स्टेफड 











रियासते और देशव्यापी ज्ञाग्रति ४३, 


थे कार्यकर्ता अपने अपने राज्यों में पहुँचने पर प्रजा मण्डल के द्वारा 
नरेशों से कहें कि वे अंग्रेजी हुकूमत से अपना सम्बन्ध तोड़ कर प्रजा को 
फोरन उत्तरदायी शासन दे-दें | अगर वे यह मंजूर करें" जिसकी बहुत.कम 


थी +. ६. का $ | न [५ 20 
सम्भावना थी--तो ठीक अन्यथा वे मी ब्रिटिश भारत के समान संधर्ष 


छेच दें । तदनुसार ता० ६ को पू० महात्माजी कार्यसमिति के सदस्य तथा: 
देश के अन्य नेताओं की गिरफ्दारी के वाद देशी राज्यों केकार्यक्र्तताओं ने 
भी उपयुक्त आदेशों का पालन किया और अनेक रियासतों में भी. 
जबरदस्त संघर्ष छिड़ गया । सारे देश में खुली बगावत फैल गईं « इतनी.' 


बढ़ी, उग्र और देशव्यापी बगावत पहले कभी नहीं हुई थी | दमन भी 


ग 


श्रभूतपूर्व हुआ । गाँव के गाँव वीरान हो गये | पर कई जिलों में से: 


विदेशी हुकूमंत एक दम उठ गई .। जनता ने असंख्य कष्ट बहादुरी से 
सदे और नेताओं के न रहने पर भी खुद अपनी बुद्धि से जिस तरह सूभझा 
जुल्मों का डट कर प्रतिकार किया | अंत में तूफान शान्त्र हुआ | महायुद्ध 


भी समाप्त हुश्ना और महात्माजी तथा कार्यसमिति के सदस्यों की रिहाई . 


फे साथ फिर आजादी की लड़ाई शुरू हुई। पं० जवाहरलालजी ने सारे : 
शुरू हु भ 


देश में घूम घूम कर पत्येक प्रान्त का निरीक्षण किया श्रौर देखा कि 
शआ्राजादी की आग पहले से कहीं अधिक प्रज्ज्लित है। देश अधीर हो 


हा था | इसी मौके पर आजाद हिन्द फौज का मामला शुरू हो गया. - 


जिसने सारे देश में बिजली का संचार कर दिया और अंग्रेजों को इस 
बात का निश्चय करा दिया कि अब तो फोज भी उनके हाथ से निकल 


गई ओर यह कि हिन्दुस्तान में अब उनके लिए हुकूमत करना असम्भन 
हैं | सारा वातावरण एक दस बदल गया | 
इसी वातावरण मे पिछले वर्ष राजपूताने की कड़कड़ाती सरदी में 
दिसम्बर में देशी राज्य लोक परिषद्‌ का आठवाँ अधिवेशन हुआ । 
सभा पति फिर प० जवाहरलाल ही घुने गये थे। अधिवेशन पहली यार एक 
देशी राज्य में हो रह्य था | फिर भी उसकी शान को देख कर यही मालूम 
हे रहा था मानों कांग्रेस का खुला अधिवेशन है | ह 


ज्र्‌ रियासतों का सवात्ष 
उदयपुर अधिवेशन 


इस अधिवेशन के साथ जैसा कि शायद पंडित ज॑वाहर॑लालजी ने 
कहा था परिप्द ने वालिग अवस्था में प्रवेश क्रिया | देश की लगभग 
| १०० प्रमुख रियासती संगठनों के ४०० से ऊपर प्रतिनिधियों ने इसमें 
भाग लिया था, जिनकी सदस्य संख्या दस लाख से ऊपर थी | आबादी 
के हिसाव से इन रियासतों में समस्त रियासती जनता की करीब ६२ प्रतिशत 
के करीब्र आबादी आ जाती है| इस प्रकार उदयपुर अधिवेशन ने लोक 
परिप्द को रियासवी जनता का सबसे अधिक शक्तिशाली और एक मात्र , 
अधिकारी संगठन बना दिया । नरेन्द्र सरछझल का रियासतों के एकमाच 
प्रतिनिधि होने का दावा इस पर से कितना भूठ और हास्य, है 
यह अपने आप प्रकट हो जाता है। अ्रध्यक्षीय मांषण में पंडित 
जवाहरलालजी ने व्यापक अ्रन्तरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से रियासतों के प्रश्न ' 
पर नवीन प्रकार से रोशनी डाली थी। क्योंकि रियासतें भारतवर्ष का 
एक हिस्सा है और खुद भारतवर्प संसार के विशाल परिवार का एक 
हिस्सा है | अब तक तथा गत संघर्ष में भी रियासती जनता समय के साथ 
वरावर बढ़ती हुई आई इस पर हर्ष प्रकट करते हुए बधाई दी; नरेशों 
द्वारा सो वर्ष पहले की सन्धियों तथा सुलहनामों के आधार पर उनके 
अधिकारों के रक्तण के सम्बन्ध में उठाई जाने वाली पुकार को उन्होंने 
हास्थास्यद बताया और यह साफ कह दिया कि नरेशों को श्राने वालें 
परिवर्तनों के अनुकूल अपने आप को बनाना ही होगा । नई व्यवस्था मैं 
रियासतों के स्थान का जिक्र करते हुए परिडवजी ने लुधियाना वाले 
प्रस्ताव का उल्लेख किया और कहा इस सम्बन्ध में हमारे सामने सबसे 
प्रमुख ख्याल जनता का कल्याण द्वोगा | इसे छोड़ कर दूसरी तमाम बातें 
गौण होंगी | जनता के कल्याण से हमारा मतलब है--- 
१ राजनैतिक स्वतन्त्रता 


८ ८ 


२ प्रातिनिधिक शासन-तंत्र 


रिथासते और देशव्यापी जागति घ३्‌ 


, ६ मौलिक झधिकार और नागरिक स्व॒वंचता की गैरण्टी 
४ स्वकंत्र न्याय प्रणाली 
क आर्थिक स्वतन्त्रता और 


६ मनुप्य फे विकास में बाधायें डोलेने बाले सामन्तशाही अथवा 
अन्य सभी प्रकार के बन्चनों ओर बोर से मुक्ति | 


क्योंकि जिस भविष्य की हमारी तस्वीर प्रत्येक नागरिक को . समान 
अधिकार होंगे शोर सबकी झपनी वरक्‍्की के लिए भी अवसर भी समान 
ही होंगे | 


रियासतों के संधीकरण में उन्हें दूसरी बड़ी रियासतों फे साथ नहीं 
घल्कि प्रान्तों से मिलाने पर जोर दिया | हेद्राबाद की स्थिति पर श्रफसोस 
प्रकट किया | श्रोध की सराहना फी | विधान परिषद में प्रजा के ही चुने 
हुए प्रतिनिधि लेने पर तथा इनकी चुनाव की पद्धति पूर्णतया जन- 
तन्‍्त्रात्मक होने पर जोर दिया। श्र नरेशों को अपने भीतरी शासन में भी . 
भान्तों के समान परिवर्तन करने की हिंदायतें दी | 


अधिवेशन के प्रस्ताव भी लगभग इन्हीं विषयों पर थे। मुख्य प्रस्ताव 
में आने वाले शासन घिघान में परिचतंनों के बारे में फह् गया था कि “वि 
परिवतन तभी स्वीकृत हो सकेंगे जब फि उनका श्राधार स्वंघ॒ मारत के 
अंगभूत हिस्सों की शबल में रियासतों मे पूर्ण उत्तराबयी शासन होगा और 
विधान परिषद के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रान्तों के समान व्यापक श्राधार 
पर चुने हुए होंगे।? यह भी कहा गया था कि “यदि रियासतों की 
सरकारें की नीति भें कोई परिवर्तन होता हो तो पहले नागरिक स्वतस्त्रताओं 
को पूरी तरह से मान्य किया जाना चाहिए | जिनके विना स्वतंत्र चुनावों 
फा होना या श्राजादी और प्रातिनेधिक शासन की दिशा में कोई भी 
भह्त्यपुर्ण प्रगति का होना असंग्भव है ।? 


४2 रियासखतों का सवाल 


9७-प 


छोटी बड़ी रियासतों के समूहीकरण के सम्बेन्ध' में! मुख्य श्रीधार 
यह बताया कि जनता को सामाजिक ओर आशिक -तरकी -श्राधुनिक -दर्जे 
के अनुकूल हो | लुधियाना वाले प्रस्ताव को भी इसी अ्रथ में पढ़ा जाय । 
जी रियासत या रियासतें इस शर्त को पूरी नहीं कर सकतीं उन्हें पड़ोस के 
प्रान्त में सिला दिया जाय ओर यदि सम्भव हो तो इन्हें संस्कतिक या 
अन्य प्रकार' की आवश्यक स्वांयतता दी जाय। इनके नरेशों के लिए, 
मुनासिब कायदे बना कर उनके व्यक्तिगत सम्मान और .स्थिति की 
रक्षा की जाय | 


इश्डोंनेशिया का अमिनन्दन ओर पिछुले -संघ्रप के. शहीदों के - 
सम्मान विंपयक प्रस्तावों के अलावा, औघ की आराम ग्रजातन्त्री पद्धति को - 
सराहना करने वाला भी एक प्रस्ताव था | रियासतों में बसने वाले आदि- 
बासियों के प्रति रियासती सरकार्रो और समाज के उनकी प्रंगंति में बाधा 
डालने वाले रुख पर अफसोस प्रकट करते हुए उनसे अपने ऐसे रुख को .* 
बदल कर उनके प्रति सहायक बनने को कहा गया । ध् 


एक प्रस्ताव रियासतों के अप्रगतिशील रुख की निनन्‍्दां करने वाला 
मभीथा। 


संगठन को शुद्ध, अनुशासन बद्धं और मजबूत बनाने की दृष्टि से 

स्टैगिंडग कमिटी ने इस अधिवेशन में दो मंदत्वपूर्ण प्रस्ताव किय्रे थे । 
एक में यह आदेश है कि कम्यूंनिस्ट और राथिस्ट पार्टो के सदस्यों को 
परिषद या परिप्द की किसी सम्बद्ध संस्था की कं।्यसमिति में अथवा उसके 
संगठन में क्रिसी चुने हुए. पद पर नहीं रकखें जाय॑ | और दूसरे में परिषद 
के तथा उससे संलग तमाम संस्थाओं के सदस्यों को श्रादेश है कि वे एक 
दूसरे की या संगठन की किसी कमिटी की राय पर निर्णय की आंम सभाओं 
में या अखबारों-+वों में सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं करें.। बल्कि - -* 
अपनी बात सम्बन्धित समिति में सकें और अगर वहाँ सुनवाई था. उपाय 
न हो सके तो उससे ऊपर की कमिटी में अपनी वात भेजें ! 


रियासत ओर देशच्यापी जागृति भर 
हि नरेन्द्र मरडल की घोषणा 


असल 'में सन्‌ १६४५ गे जब से कार्यसमिति के सदस्य रिहा हुए 
-देश का वातावरण बड़ी तेजी से बदलता जा रहा था पंडित जवाहरलाल 
रू ने सारे देश- में घुेम कर मार्गों बिजली का संचार कर दिया | जब तक, 
'वे देशीराज्य लोकपरियद के सभापति नहीं हुए थे तत्व तक उनके विचार 
बड़े उग्र थे। कभी कभी तो मे यह. मी कह जाते कि' स्वतन्न भारत में: 
नरेशों के लिए कोई स्थान/नहीं होगा । परन्तु: लोकपरिपद के सभापति 
होने के बाद उनकी मापा सोम्य होने लगी | पहले वे रियासतों में जाना 
धंसन्द नहीं करते ये । पर अब की बार रिहा होने पर काश्मीर, जयपुर, 
जोधपुर आदि रियासतों में वे गये और वहाँ उनका स्वागत सत्कार भी 
अच्छा हुआ | उनकी भाषा भी नरेशों के प्रति सोम्य होने लगी। इसका 
कारण यह नहीं था कि उनके आदर्श या विचारों में कोई अन्तर हो 
गया | बल्कि यह था कि नरेशों की स्वाधीनता के आन्दोलन की तरफ 
खींचने की उनकी उत्सुकता ने उनके व्यवहार में यह परिवतेन कर दिया | 
इसका प्रत्यक्ष परिणाम भी हुआ । नरेश जो अब तक उनसे चोकते थे 
उनके नजदीक आने लगे | शपने दिल को बाते करने लगे और रियासत 
के आन्दोलनों को भी बल पहुँचा । उदयपुर के अधिवेशन ने तो रियासतों 
के सारे संकोच को तोड़ दिया | इस अंधिवेशन में मेवाड़ की सरकार ने 
स्वागव समिति की दर वरह से सहायता की | खुद नरेशों फे मानस मे भी 
प्रत्यक्ष परिवर्तन होता हुआ दिखाई देने लगा। इसका कारण केबल 
भारतीय जागति ही नहीं थी । सांसारिक परिस्थिति के कारण ब्िदेव की 
स्थति बहत नाजुक हो गई। ओर खुद उसे भीतर से ऐसा महसूस होमे 
लगा क्लि.झबर अगर संसार की एक बड़ी सत्ता के रूप में उसे अपना 
अस्तित्त कायम रखना है तो साम्राज्य के सेमी अंगी के सम्बन्धों भें 
संशोधन करके उनको मित्र बना लेना होगा। इस दिशा में उसमे 
&9->.>.-3 ४४ 3३ ससत्य लादी मर टिया । झरता 5 2? सनयरी +£ ० 
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भ्र्द रियासतों का सवाल 


नरेन्द्र मण्डल की जंब बैठक हुई तो इसमें वाइसराय ने अपनी नई 
नीति का स्पष्टीकरण करते हुए नरेशों को आने वाले युग की कुछ 
अस्पष्ट सी रेखा बताई । ओर नरेशों से आग्रह किया कि वे इस नंगे 
( ( रे घ् ००4 में 
परिवर्तन के लिये अपने आप को तैयार कर लें | अपने भाषण र 
.बाइसराय ने जहाँ नरेशों को आश्वासन दिया कि नरेन्द्र सर्डल की 
त गेः उन ५ 38६८ ५4 गैः ० में ४. च्‌ [५] 
सम्मति लिए बगेर उनकी वतमान स्थिति ओर अधिकारों में कोई परिवतंन 
नहीं किया जायगा | वहाँ उनकी यह भी आगाह कर दिया कि उन्हें 
अपने शासनों में समयानुकूल परिवर्तन करने होंगे। 


यह घोषणा हो जाने के बाद स्व्रमावतः लोगों ने यह उम्मीद की थी 
कि नरेन्द्र मरडल के चान्सलर और उनके नरेश भाई तुरन्त ही अपने 
शासनों में इसके अनुकूल सुधार करेंगे। परन्तु श्राज तक इनके शासनों में 
कोई अन्तर नहीं हुआ है। वहाँ आज तक ज्यों का त्यों पहले का सा 
अन्धकार बना हुआ है | परन्तु कालचक्र बराबर अपनी गति से बढ़ता 
गया। । 

वा० १८ जनवरी १६४६ को नरेनद्र मण्डल के अधिवेशन में मुख्य 
शजनैतिक प्रस्ताव पेश करते हुए मण्डल के चान्सलर नवाब भोपाल ने 
नीचे लिखी महत्वपूर्ण घोषणा की:-- 

१ “पिछले छुः वर्षों से संसार पर एक महान संकट छाया हुआ था | 
प्र जिन ताकतों ने शान्ति को भंग किया उनकी पराजय हुई । युद्ध भी 
समास हुआ । पर हम अभीष्ट शान्ति और सुख के युग से अब भी दूरः 
हैं। आज भी संसार पर एक प्रकार का भय का आतंक छात्रा हुआ है। 
छोटे बढ़े सभी राष्ट्र उससे बेचैन हैं और बे एक दूसरे को भय और शंका 
की दृष्टि से देख रहे हैं। मित्र राष्ट्रों ने इन भेदों और वैमनस्यों को शान्ति- 
पूर्वक दूर करने का जो साहस भरा यलन-किया है वह प्रशंसनीय है। ' 
आरर यह न किया जाता तो ये मतमेद और भरड़े संसार को ऐसे संकद . 
में डाल देते जिससे उसका निकलना असंभव हो जाता ।”* 


8 के 
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रियासतें ओर देशव्यापी ५७ 


२ परन्तु यह संसार व्यापी महान्‌ संगठन तभी सफल होगा जब 
उसके सदस्थ राष्ट्र और उनके निवासी मानवता की सेवा के लिए न्याय, 
सहिष्णुता ओर सहयोग का निःस्वार्थ भाव से आचरण करेंगे। क्योंकि 
इन गुणों के बगेर कभी कोई राष्ट्र और जातियाँन तो एक साथ रह 
सकती हैं और न तरक्की कर सकी हैं । 


३ यही वात हमारे अपने देश के बारे में भी है | बदकिस्मती से 
आज मतभेदों और नाइत्तफाकी के कारण हम छिल्न-विच्छिन्न हो रहे हैं । 
पर यहां भी में उम्मीद करता हूं कि उन्हीं न्याय, सहिष्णुता और सहयोग के 
बल पर हम उस लक्ष्य को पहुंच सकेंगे जिसकी आकांच्षा इस देश के 
राजा से ले कर रंक तक कर रहे हैं। क्‍या हम में ऐसा एक भी मनुष्य है, 
जो हमारी इस मातृभूमि को स्व॒तन्त्र, महान्‌ ्लौर सारे संसार में श्राहत 
नहीं देखना चाहता या यह कि जिस प्रकार प्राचीन काल में मानव जाति 
को ऊपर उठाने में उसने जो जबरदस्त काम किया वैसा वह अब 


भीन करे 


अगर हम सब यही चाहते हैं तो आइए इस मद्दान्‌ लक्ष्य को पूरा 
करने में हम सब लग जायें ओर इसके लिए झ्रावश्यक त्याग करने को 
तैयार हो जायें । हम यह याद रक्‍्खे कि लेने के बजाय देने में अधिक 
आनन्द है । 


यह जो प्रस्ताव में आज आपके सामने पेश कर रहा हूं इसमें बताया 
गया है कि हम भी भारतवर्ष की वैधानिक समत्या को इल करने के लिए 
अपना हिस्सा अदा करना चाहते हूं । पर यह द्विस्सा क्या होगा यह श्रभी 
से ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता | क्योंकि आज पूरी ठल्वीर हमारे 
सामने नहीं है । पर हम इतना चचन जरूर दे सकते हैँ. कि न्याय और 
समझदारी के श्राघार पर भारत की वेभानिक समत्या को हल करने के 
लिए जो जो भी प्रयत्न किये जाचेंगे उनमें हमारा पूरा पूरा सहयोग होगा | 


श्टः :रियारूतों का सवारू 


हक 


दिशा में एक प्रयत्त के रूप में ओर-रियासतों की कल के भारत 
में अपना हिस्सा अदा करने योग्य वनाने की गरज से में रिग्सतों मेँ 
वैधानिक परिवतनों के सम्बन्ध में नीचे लिखी घोषणा रा करता हूँ-- 


£ नरेन्द्र मण्डल ने मन्त्रियों की समिति के साथ रियासतों के अन्दर 
वैधानिक सुघारों के विकास के प्रश्न॒ पर चिन्तापूर्वक विचार किया । 
रियासतों की सही सही वैधानिक स्थिति के बारे में सम्राट की सरकार ने 
पार्लियामेन्ट से पुनः घोषणा कर दी हैं ओर वांज के प्रतिनिधि स्वरूप 
श्रीमान्‌ वाइसराय ने उसे दोहराया भी हे कि “अपने अपने ग्रजाजनों 
ओर रियासतों को किस किस प्रकार का शासन-विधान अनुकूल होगा-- 
इसका निर्णय करने का अधिकार उन उन नरेशों को ही है |” इस 
वात्तविक स्थिति को किसी प्रकार भी वाघा न पहुँचाते हुए नरेन्द्र मए्डल 
अपनी नीति को साफ़ साफ बता देने और उस दिशा में ठुरत कदस 
उठाने की उन रियासतों को सिफारिश करता है जहाँ ऐसे कदम अब तक 
नहीं उठाये गये हैं । 
तद्नुसार नरेन्द्र मरडल के चान्सलर को अधिकार दिया जाता है कि 
वह नरेन्द्र मस्डल की वरफ से ओर उसकी पण सत्ता से नीचे लिखी 
घोषणा करे--- 


कप 


२ उद्देश्य यह है कि प्रत्येक राज्य में ठुरनव ऐसे ठंत्र खड़े किये 
जावें जिस में कि राजवंश ओर राज्य के प्रदेशों को अक्षुण्ण रखते हुए, 
राजा की सर्वोच्च सदा का अमल वैधानिक वरीकों से हो | रिथासतों में 

चुने हुए बहुमत वाली लोकप्रिय संस्थाएं कायम हों जिससे कि राज्य के 
शासन में निश्चित रूप से जनता का निकट और परिणाम कारक सहयोग 
उपलब्ध हो सके | यह मान लिया गया है कि प्रत्येक रियासत के लिए - 
ऐसे विधान की वफसीलें बनाने में प्रत्येक रियासत की विशेष स्थिति का 
ध्यान रक्‍्खा जायगा । ह ६ ; हर 


५ | / 


रियासत और दे शब्यापी जाय॒ति ४९, 


३ अधिकांश रियासतों ने पहले ही से अपने राज्यों में का ब्य्‌ 
ओर जान माल की रक्चा का आश्वासन देने वाले कादून बना हं। 
फिर भी जिन रियासतों में ग्भी यह नहीं हुआ है इस सम्बन्ध में अपनी 
नीति और उद्देश्यों को साफ साफ शब्दों में प्रकट करने की गरज से 
प्रोण्ति किया जाता है कि रियासतों में पजाजनों को नीचे लिमखे श्रत्या- 
चअश्यक अधिकारों का प्रा आश्वासन दे दिया जाय और रियासत के 
न्यायारूयों को यह अधिकार दिया जाय कि इनका भंग होने पर थे 
प्रज/जनों को राहत दिलायें | 


झधिकार-- 


(क) कानून के बाहर किसी भी मनुष्य की आजादी न छीनी जाब श्र न 
किसी के मक्रान या जायदाद में कोई घुसे या उससे छीने या जब्त 
करे । 

(ख) हर आदमी को हेवियस कॉर्पस के अनुसार अधिकार द्वोगा। युद्ध, 
विप्लव या गम्भीर भीतरी गड़बड़ी के प्रसंग पर ऐलान द्वारा इस 
अधिकार को थोड़े समय के लिए मुल्तत्री क्रिया जा सकेगा | 


(ग) हर आदमी अपने विचारों को त्वतन्त्रता पूर्वक प्रकट कर सकेगा, 
मिलने जुलने और सम्मेलनों की स्वतन्त्रता होगी, श्रीर कानून तथा 
मेतिकता के अ्रविरोधी उद्देश्यों के लिए बगैर हथियार लिये या फीजी 
ढंग को छोड़ कर लोग एकत्र भी हो सकेंगे | 

(घ) सात्रंजनिक शान्ति झओर व्यवस्था का भंग न करते हुए हर आदमी 
को अपने विवेक के अनुसार चलने ओर श्पने अपने धर्म का पलन 
करने का अधिकार होगा । 


ई६) दान की नजरों में सत्र मनुप्व एक से होंगे इसमें जात, पति, धर्र 
विशास का ख्याल नहीं किया ज्ञायगा । 


६० ..., रिशसतों का सवाल 


(व) सार्वजनिक (सरकारी) पद, प्रतिष्ठा था.सत्ता का स्थान, या व्यापार- 
पेशा वगेरा में-जातव-पाँत घर्म मतमतान्तर या विश्वास के-कारण “किसीः 
पर कोई केद न होगी | ऐ हक 5 

(छ) बेगार नहीं रहेगी । ः 
४ यह पुनः घोषित किया जाता है कि शासन नीचे लिखे सिद्धान्तों 

पर आधारित होगा और जहाँ इन पर अभी तक अमल नहीं हो रहा है,. 

कठोरता पूर्वक इस पर अमल कराया जायगा-- 

(अ) न्याय दान का काम निष्पक्ष ओर सुयोग्य व्यक्तियों के ही हाथों में 
रहे । वे शासन विभाग से स्वतन्त्र हों। और व्यक्तियों एवं रियासतों 

के बीच के मामलों का निष्पक्ष नि्ंय देने की सुब्यवस्था हो । 

(आ) नरेश अपने राज्यों में शासन विबयक्र बजट से निजी खर्च को 
बिलकुल अलग बताया करें और राज्य की साधारण आय पर. 
उसका कोई निश्चित ओर उचित अनुपात मुकरर कर लें। 

(इ) कर-भार न्‍्यायोचित और सब पर समान हो और राज्य की श्राय का 
एक निश्चित और खाया हिस्सा जनता की भलाई के कामों में खास 
तौर पर राष्ट्रनिर्माणकारी महकमों पर खर्च किया जाय । 

५ यह जोर दे कर सिफारिश की जावी है. कि जिन राज्यों में इस 
घोषणा में लिखी बातों पर अब तक श्रमल नहीं हो रहा है वहाँ तुरन्त उनः 
पर अमल शुरू हो जाय | कै 

. ६ यह घोषण। नरेन्द्र मण्डल स्वेच्छापूर्वक ओर सच्चे दिल से कर 
रहा है क्योंकि मण्डल को रियासती जनता में और राज्यों के भविष्य में 
पूरा विश्वास है। 

. “यह घोषणा इन निर्णयों पर सच्चे दिल से ओर तुरन्त अमल करने 
की नरेशों की इच्छा का प्रतीक है। लोगों को यह उत्तरोत्त, भय और 


रिथासतें ओर' देशव्यापी जाशुति द्१ 


अमाष से सुक्त करे लोग मन और बाणो में अधिक स्वतन्त्र हों श्रौर 
पारस्परिक स्नेह सहिष्णुता, सेवा और उत्तरदायित्व के मजबृत आधार 
पर इसका उत्तरोत्तर विकास ओर परिवद्ध न हो । 


इन महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे विचारों और उद्देश्यों को भृूतकाल 
में बार बार और बुरी तरह पेश किया गया है। में श्राशा करता हूँ कि 
'इस प्रस्ताव की भ पा. ओर नरेन्र मएडल की तरफ से की गई वह घोषणा 
अब भविष्य में क्रिडी प्रकार की शंकाओं के लिए गुंजाइश नहीं रहने 
देगी | इससे अधिक ओर में क्‍या कहूँ | आशा दे आप इस प्रस्ताव को 
मंजूर करेंगे | प्रस्ताव यों ह-- 


“नरेन्द्र मएडल यह दोहरा देना चाहता हैं क्रि देश अपने पूर्ण 
विकास की स्थिति को तुरन्त पहुँचे इस सम्बन्ध में तमाम लोगों में जो 
भावना है उसमें रियासतें पूर्णतया शरीक हैं, और बे भारतवर्ष की वेधा- 
पिक गुत्थी को सुलभाने से श्रपनी शक्ति मर पूर हाथ बंठावंगी ।” 
शेप जनवरी १६४६ 


मंत्रि मण्डल का मिशन 


नरे-द्र मएडल की त्रैठक के साथ साथ इंग्लैंट में इस सम्बन्ध में 
जवचाएं चल रही था कि भारतीय समस्या को क्रिंस पकार मुलकाया 
जाय। और इनका अन्तिम निर्णेय इस निश्चय में हुआ कि मन्न्रिमएदर्लों 
से वजनदार ओर झधिक से अधिक अनुभवी सदस्यों का एक मिशन 
मारत भेजा जाय | वह भारतीय नेताओं से तथा सभी पक्षों मे बातचीत 
करे श्रोर इस प्रश्य को हल कर के ही आावे | उत्ते इस सम्बन्ध में सभी 
आवश्यक अधिकार भो दे दिये जावें। इस निणय की घोषणा करते हुए 
इंग्लंड के प्राइम मिनिस्टर क्लमेन्ट ऐटेली ने ता० १४ मार्च को पार्लिया- 
औन्ट में जो घोषणा की उसमें थवाया था कि “भारतमन्त्री लार्ट पेथिक 


क््त्क 


लॉप्स, सर स्वकोर्ट क्रिप्स तथा मि. वि. एलेग्जाण्टर जेस सीन 


रियासतों का सचाल 


न 4! 


है] 


अत्य-त बजनदार ओर अंनुभत्री साथियों को मन्न्रिमएंडल की तरफ .से 
भारतवर्ष भजने का निश्चय किया गया है। . दब 


“मेरे ये साथी इस उद्देश्य से हिन्दुस्तान जा रहे हैं कि वे उस जहूदां 
से जल्दी ओर अधिक स अधिक पंर्ण आजादी हासिल करने में 
सपण सहायता कर | आजकी सरकार के स्थान पर बहाँ क्रिस प्रकार का 
शासन कायम किया जाय इसका निणंय ठो खुद हिन्दुस्तान ही करेगा। 
हाँ उसका यह नियणय करने के लिए तुरन्त एक सभा बनाने में जरूर परी 


सहायता करना चाहते हैँ । 


“में ग्राशा करता हूँ कि हिन्दुस्तान की जनता ब्रिटिश कामनबेल्थ 
(राष्ट्र संघ ) में रहना पसन्द करेगी, मुझे निश्चय है कि इस निर्णय से 
उसे बहुत लाभ होगा | * 


* पर यह निशुय वह अपनी स्थेच्छा से ही करे, ब्रिटिश राष्ट्र संघ्र या 
साम्राज्य बाहरी बन्धनों के आधार पर नहीं बना है | वह स्वतन्त्र 
राष्ट्रों का स्त्रेच्छापुर्वक बनाया गया संत्र है। पर अगर हिन्दुस्तान एक दम 
स्वतंत्र भी होना चादे तो हमारी राय म उसे इसका अधिकार हैं। ग्रद्द 
प्रिवर्तत जितना भी आसान ओर शान्तिपुर्ण हो सके उसे ऐसा बना 
देना हम्मारा काम है।?! 

१६ मई की घोपणा 


इस घोषणा के अनुसार एण अधिकार ले कर मन्त्रिमए्ल का 
मिशन हिन्दुस्तान आया | उसके तीनों सदस्यों ने हिन्दुस्तान पहुंचते ही 
भारतवर्ष के प्रधान राजनैतिक दलों से मिल कर अपनी चर्चायें शुरू कर दी। 
ये चर्चाये बहुत लम्बी चलीं | उनकी कोशिश यह थी कि ये प्रत्रान दल 
आपस में मिल कर खुद ही कोई सर्वसम्मत योजना बनायें | पर ऐसा नहीं 
हो सका | अन्त में ता० १६ मई को मिशन ने एक वक्तव्य में अपना 


रियासतें और देशव्यापी जागृति ६३ 


निर्णय और बोजना-प्रकाशित कर दी। इस योजना में बताया गया था 
कि विधान-परिपद तथा अस्थाई सरकार का निर्माण होकर अत्र शीघ्र ही 
विधान बनाने का काम जारी होने वाला हैं| वक्तव्य में सर्वसंमत योजना 
बनाने के प्रवत्नों की असफलता का जिक्र करने के बाद कहा गया है कि 
#पम्ुसलिम लीग के समर्थकों को छोड़ कर लगभग सब ने एक मत से भारत 
'की एकता के पक्षु में अपनी इच्छा प्रकट की है | पर इसने ह॒र्गे हिन्दुस्तान 
के बट्वारे की संभावना पर निष्पक्ष भाव से ओर बारीकी से विचार 
करने से गेका नहीं | मुसलिम लीग चाहती है कि हिन्दुस्तान के दो हिस्से 
स्त्रतंत्न राज्यों के रूप में अलग कर दिये जावे। इनमें से पहले हिस्से में 
पंज,ब, सिन्‍य, सीमाग्रान्त और ब्रिटिश बलूचिस्तान हो और दूसरे में बंगाल 
तथा आसाम । इन प्रान्तों की सीमाओं को बाद में निश्चित क्रिया जा 
सकता है । परन्तु पाकिस्तान सिद्धान्त के रूप में पहले मंजूर कर लिया 
जाय | इस माँग के समर्थन में दो दीलीलें दैं-- 

१ जिन प्रान्तों में मुस॒लिम बहुमत है वहाँ शासन किस प्रकार का हो 
यह निर्णय करने का अधिकार मुसलमानों को हो। 

.. २ ओर शामन तथा आर्थिक दृष्टि से यह योजना व्यायहारिकर बन 
जाय इसलिए इसमें कुछ मुस्लिम अल्पमत वाले प्रदेश और जोड़ 
दिये जाने । 

इनमें से पहले हिस्स में २२६ लाख अर्थात्‌ ६२ प्रतिशत मुसलमान 

ओर लगभल ३८ प्रतिशत गेर मुस्लिम झ्राबादी है। और दूसरे द्िस्से में 

३६४ लाख अर्थात्‌ ५१३ प्रतिशत मुस्लिम तथा ४८३ प्रतिशत गेर 

मुसलिम आबादी है | इसके अलावा दो करोड़ मुसलमान शेप प्रान्तों में 
बटे हुए हे । 

ने अंकों से स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग की मगि के खनुसार सिन्स्ता 

से ये दो हिस्से पाकिस्ताम के रुप में शलग निराल दिये जाये तो भी (* 


) 


मकर 


च्छ _ रियासतों का सवाल 


अल्पमत की समस्या हल नहीं होगी फिर (२) पंजाब, बंगाल और आसाम 
के जिन जिलों में मुसलमान कम संख्या में हैं उन्हें पाकिस्तान में - 
जोड़ देना केसे न्याय संगत होगा हम नहीं समझ पाते । पाकिस्तान के 
पक्त में जो दलीलें पेश की जा रही हैं, वे सब दलीलें इन जिलों को 
पाकिस्तान में न जोड़ने के पक्ु में दी जा सकती हैं। 

तब्र क्या इनको छोड़ कर पाकिस्तान बनाया जा सकता है और उस 
पर कोई समझौता हो सकता है ! (३) खुद मुसलमान ही इसे श्रव्यावहारिक 
मानते हैं | फिर (४) हम भी यह निश्चित रूप से मानते हैं कि इस तरह 
पंजाब और बंगाल के हुकड़े टुकड़े करना वहाँ की जनता के बहुत बढ़े 
हिस्से की इच्छा और हितों के प्रतिकूल होगा | फिर (५) ऐसे डुकड़े 
करने से सिक्‍्ख जाति भी दो टुकड़ों में बट जायगी | इसलिए हम बरबस 
इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि न तो बड़ा पाकिस्तान और न छोटा 
पाकिस्तान जातीय समस्या की हल कर सकेगा। 


इन श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण दलीलों के अलावा (६) शासन, अर्थ और 
सैनिक दृष्टि से भी देश का विभाजन हानिकर होगा | (७) रेल, डाक और 
वार विभागों की रचना संयुक्त सारत के शआधार पर ही की गईं है। 
उसकी तोड़ने से दोनों हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचेगा । (८) देशरत्षाः 
का प्रश्न और मी महत्त्वपूर्ण है । इसको तोड़ने में फौज की मजबूती और 
एकता वो नष्ट होगी ही, पर देश की रक्षा में भययंक्र खतरें खड़े हों 
जाचेंगे । (६) खण्डित भारत के किस हिस्से के साथ रहें यह निश्चय 
करने में रियासतों को भी तो बढ़ी कठिनाई होगी और अत में भोगोलिक 
दृष्टि से ये दो हिस्से एक दूसरे से इतनी दूर (७००) मील हैं कि युद्ध- 
काल और शान्ति के समय भी इनकी अपने बीच के आवागमन के संदर््धों 
के लिए हिन्दुस्तान की मरजी पर निर्मर रहना पड़ेगा । 


इसलिए हम ब्रिटिश, सरकार की यह सलाह देने में असम> 
हूँ कि वह अपनी सत्ता को दो स्वतंत्र राज्यों में बाद दे । 


ग्यिसत श्रौर देशव्यापी जागृति ६४ 


पर मुसलमानों को जो वास्तविक भय है उसका भी हर्गे पूरा पूरा ख्याल 
है इस भय को दूर करने के लिए कांग्रेस ने एक योजना पेश की है उसके 
अनुसार देश रक्षा, श्रावागमन के साधन और चैदेशिक विभाग जैसे कुछ 
विषयों के अपवाद के साथ प्रान्तों को संपूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई है | 

कांग्रेस ने इस योजना में यह भी गुंजाइश रक्‍्खी है कि जो प्रान्त 
शासन और श्रर्थ के सम्बन्ध में बड़े पेगाने पर किये जाने वाले संयोजन में 
भाग लेना चाहें वे इन उपर्यक्त अनिवार्य विपयों के अलावा श्रन्य कुछ 
विषय भी स्वेच्छापूर्वक केन्द्र को सोप सकते हैं । 

इस योजना में कई कठिनाइयाँ बताने के बाद मिशन मे रियासतों के 
प्रश्न प्र लिखा है-- 

“अपनी सिफारिशं पेश करने के पहले दस ब्रिटिश भारत और 
रियासतों के सम्बन्ध पर विचार कर लें। यह तो बिलकुल स्पष्ट हे कि 
प्रिटिश भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद--चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्र संघ 
साथ रहे या श्रलग--रियासतों और ब्रिटिश सम्राट के बीच अब तक जो 
सम्बन्ध रहा है वह अरब आगे नहीं रह सकेगा । हिन्दुस्तान में सावभीम 
सत्ता न तो सम्राट के हाथों में रह सकती है ओर न वह नई सस्कार को 
सोंपी जा सकती है । 

रियासतों के जिन जिन लोगों से हम मिले वे सब्र इस बात दो मानते 
हैं। इसके साथ ही उन्होंने हगें यह झराश्वासन दिया है क्रि हिन्दुस्तान में श्राने 
चाले इस नवीन परिवतंन को थे पसन्द करते हैं श्रोर उसमें सहयोग ढठेने को 
भी तेयार हैं । इस सहयोग का ठीक ठीक रूप क्‍या होगा यह वो विधान 
चनाते समय झआपसी बातचीत 7 तय होगा | और यद्द भी कोई जरूरी बात 
नहीं कि इसका स्वरूप सबन्न एक सा होगा | इसलिए नीचे वाले परों में 
रियासतों के बारे में हम इतनी तफसील में नहीं गये £ । 

हमारी योजना इस प्रकार है--- 

(१) हिन्दुस्तान की एक यूनियन ( संघ ) हो, जिसमें ब्रिटिथ भारत 


द््द् . -.. रियासतों का सवाल 


और रियासतें भी हों) और उसके अ्घीन वैदेशिक आवागमन तथा देश 
रक्षा के विभाग हों । हकमों के लिए लगने वाला आवश्यक खचे 
निकालने के लिए कोष एकत्र करने का अधिकार भी इस यूनियन को हों. 
(२) यूनियन का एक सन्त्रि मश्डल और घारा सभा भी होगी जिसमें 
ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधि हं।ये | 
' अगर कोई ऐसा सवाल अआंबे जिसमें कोई बड़ा जातीय यश्न उपस्थित 
होता हों, तो उसके निर्णय के लिए दोनों जातियों के उपस्थित और बोटः 
देने वाले सदस्यों तथा तमाम सभा में उपस्थित ओर वोट देने बाले सदस्यों 
की- बहुमति कसरत राय लाजिमी होगी | 


(३) यूनियन के विषयों. को छोड़ कर तमाम विषय और सारी सत्ता-+ 
जिसका मनिदश नहीं कर दिया गया है--प्रान्तों के अधीन होंगे । 


(४) यूनियन को जो विंपय सौप दिये जावे उनको छोड़ कर अपनी: 
सारी सत्ता और विपय रियासतों के अपने अधीन होंगे | 

(५) यान्तों को अपने गुट बनाने की आजादी होगी जिनकी अपनी, 
घारा सभा और मन्त्रिमेण्डल भी होंगे । प्रत्येक गुट यह भी निर्णय कर 
सकता है कि वह किन सामान्य प्रान्तीय बिप्रयों को अपने छ्षथ में ले 
सकता है | 
.. (६) यूनियन ओर प्रान्धों के विधान में भी यद धारा रहे कि जिसके: 
आधार पर कोई भी प्रान्त अवनी धारा सभा की बरहुमति से झुरू में दस 
बर्ष ओर किर हर दस वर्ष बाद अपमे प्रान्ध के विधान पर पुनर्विचार 
कर सके | 

विधान परिषद का संगठन इस प्रकार हे -- 

(१) परिषद में प्रतिनिधित्व जनता- की आबादी के आधार पर--फरी: 
दस लाख पर एक प्रतिनिधि इस हिसाब से होगा । 


ना 
न्‍् 
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(२) प्रश्लेक यान्‍्त में प्रधान जआत्तियों की ऊँसी-आबाड़ी - होगी 
उनकी लंख्या के अनुसार इन प्रतिनिधियों की संख्या जातियों, में बंट 
जायगी | 
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_ वास्तव में यह प्रतिनिधि जनता के द्वारा द्वी बालिंग मता- 
घिकार के आधार पर चुने जाने चाहिए । परन्तु आज इस तरह के 
चुनाव में अनेक कटिनाइयाँ हैं और बहुत अधिक विलम्ब हो जाने की 
संभावना है | इसलिए ] इन प्रतिनिधियों का चुनाव प्रान्तीय धारा 
समाश्रों के सदस्य ही लातियार कर लेंगे | 


शा 


परिप्रद के लिए तीन प्रधान जातियां मानी गईं 
१ जनरल 
२ मुस्लिम 
३ सिक्‍्ख 


बल 
हू-- 


दी छोटी जातियों को उपयुक्त नियम के अनुसार या तो : स्वतंन्न 
प्रतिनिधित्व मिल ही नहीं सकता या बहुत थोड़ा मिल सकता है | इसलिए 
उनको जनरल विभाग में शामिल कर दिया गया है । 


परानतों तथा रियासतों के पतिनिधिरों की संख्या 
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उद्देश्य यह है कि विधान परिषद के अंतिम अधिवेशन में रियासतों 
को पर्यात प्रतिनिधित्व दिया जाय। यह आबादी के अनुसार ६३ से अधिक 
नहीं होगा | इन प्रतिनिधियों का चुनाव केसा हो यह आपसी बातचीत 
द्वारा तय कर लिया जायगा | शुरू शुरू में रियासतों का प्रतिनिधित्व ८ क्र 
निगोशियेटिंग कमिटी करेगी | ( जो रियासतों द्वारा बनाई जावेगी ) 


कारये पद्धत्ति-- 


(१) परिषद की चैठकें नई दिल्ली में होंगी 


५ 


श्यासते ओर देशब्यापी ज्ञाग्रति 


हि 
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(२) पहले अ्रधिवेशन में नीचे लिखे कार्य हेगि-- 
(&) कार्यक्रम का निश्चय 
(ख) सभापति तथा अन्य पदाधिकारियों का खुनाव 
(ग) नागरिक अधिकार, अ्रल्पसंख्यक जातियाँ, कबीलों ओर आदिमबासी 
सम्बन्धी प्रश्नों पर सलाह देने वाली कमिटी की मियुक्ति- 
(३) इसके बाद प्रान्तीय प्रतिनिधि तीन ( ४. 3. (१, ) चिभागो 
में बंट जावेगे । शरीर वे नीचे लिखे काम करेंगे-- 
(की) अपने अपने विभाग के प्रान्तों के लिए विधान बनाना ) 
(खत) इन प्रान्तों के ख्िए कोई सम्मिलित विधान बनाने या ने बनाने के 
बारे में निश्चय करना । 
“ग) अगर ऐसा सम्मिलित विधान बनाने का निश्चय हो तो उसके विपयों 
का निंय करना | 
प्रान्दी को इस समूहों से अलग होने का अधिकार रहे | 
(४) इसके बाद तीनों मन्षनों के तथा रियासतों के प्रतिनिधि बैठ कर 
यूनियन का विधान बनाबंगे। न 
(५) यूनियन का विधान बनाने वाली परिषद में ऊपर पराग्तभफ १४ 
में लिखी बातों में पक्र करने बाले श्रथवा कोई बढ़ा जातीय सवाल खड़ा 
करने वाले प्रस्ताव का निणुंय दोनों में स प्रत्यक जाठि के सदस्यों थे. 
बहुमत से होगा । परिषद के श्रभ्यक्ष इस बात का निर्एय देंगे कि कंन सा 
प्रस्ताव महच्यपुर्ण जादीय सवाल खड़े करता है | और दो में से किसी 
एक जाति के भी सदस्य अगर बहुमत से मांग करें कि सभापति झपना 
निर्णय देने से पहले पेडरल कोर्ट की सलाह लेबें । 


(६) नये विधान का अमल शुरू हो जाने के बाद अगर कोई प्रान्त 
चाहे कि ख्िस अप में उसे रकया गया ई उसमें वहन रहे तो बह उससे 


9० . रियासतों का साले .. - 


अलग हो सब्रेगा। नये विधान के. अनुसार किये गये -चुनाव हो जाने के 
बाद नई धारा सभा यह ( अलग होने का ) निरंय करेगी | 
७ मागरिकों, अल्पसंख्यका तथा कबीलों ओर आदिम मिवासियों के 
मौलिक अधिकारों के बारे में सलाह देने वाली समिति में सम्बन्धित 
जातियों का समुचित प्रतिनिधित्व होगा | कमिटी यूनियन की परिपद 
नो रिपोट देगी कि--- 
(क) मौलिक अधिकार क्‍या क्‍या हेंगे १ 
एख) अल्पसंख्यकों के बचाव की कया क्‍या तन्वीजें हो ? 
(ग) कब्रीलों के तथा आदिम वासियों के शासन की योजना क्या हो! 
(घर) इन अधिकारों का समावेश प्रान्तीय ग्रुप के या केन्द्रीय विधान 
में कर लिया जाय अथवा नहीं? इस विषय में भी यह कमिटी 
सलाह देगी । 
(८) वाइसराय तुरन्त प्रान्तीय धारा सभाओ्रों से विनन्ति करेंगे क्रि 
चे अपने अपने प्रतिनिधियों के चुनाव तुरन्त कर लें। और रियासतों से 
ऋटेंगे कि वे निगोशिएटिंग कमिटी'बना लें । 


(६) आशा है कि विधान बनाने का कास यथासम्म जल्दी से 
शुरू हो जावे । ताकि अस्थाई सरकार का काम छोटे से छोटा हो सके | 
यूनियन का विधान बनाने वाली परिपद और युनाइटेड फ्रिंगडम के बीच 
इस सत्ता परिवर्तन के कारण उत्तन्न होने वाले कुछ विपयों के बारे में 


एक सन्धिनामा बना लेना जरूरी होगा | 


एक वरफ जहाँ विधान बनता रहेगा दूसरी तरफ देश का शांसन तो 
जारी ही रहेगा । इसलिए हमारी राय में यहं अत्यन्त जरूरी है कि देश में 
प्रधान दलों का समर्थन प्राप्त अस्थायी सरकार की तुरन्त स्थापन्त 
कर दी जाय | भारत की खरकार के सामने जो - कठिन काम हें .वे इस 


७२००-३६ +सकललर न कल नमनननी पलननय निनननाथे ५५ +०»+न लत >म> ते 


६ कण भर है हक बा | 
रियासते और देशव्यापी जाग्रति छर्‌ 


मध्यकालं में अधिक से अधिक सहयोग के साथ हों यह वहुत जरूरी है । 
“इस सम्बन्ध में बाइसराय ने बातचीत भी शुरू कर दी है उन्हें आशा है 
पकरिये बहुत जल्दी ऐसी अस्थाई सरकार की स्थापना कर लेंगे जिसमें युद्ध 
मन्त्री सहित सभी जिम्मेदारियाँ भारत की जनना के संपूर्ण विश्वास का 
उपभोग करने वाले नेताओं के हाथों में हंगी । 


ब्रिटिश सरकार भी इस सरकार को शासन में तथा इस परिवर्दन को 
सरलता ओर शान्ति पूर्वक लाने में पूरा सहयोग देगी 


इन प्रस्तावों से श्राप को शायद पूर्ण संतोप न हो | पर भाग्तवर्ष के 
इतिहास में इस अत्यंत महत्वपूणु प्रसंग पर राजनेतिक दूरदर्शिता का यह 
काजा है कि आप मेल जोल से फाम लें ओर करें। जरा सोच कि 
अगर इन प्रस्तावों को मंजूर नहीं किया गया तो नतीजा क्‍या होगा ? कितनी 
भयंकर मार काट, अव्यवस्था और रह युद्ध होगा | इसलिए हम इस 
आशा के साथ इन प्रस्तावों को आप के सामने पेश करते हैं कि वे 
'उसी सद्भाव के साथ मंजूर कर लिये जावेंगे, जिसके साथ उन्हें पेश 
किया गया है हिन्दुस्तान का भला चाहने वाले तमाम सज्जनों से हम 
अपील करते हू कि अपनी अपनी जाति तथा स्वार्थों से ऊपर उठ कर 
चालीस करोड़ के हितों का ध्यान रख कर जो कुछ करना नाई करे | 


सन्धचियों ओर सावभोम सत्ता पर नरेन्द्र मशडल के 
चान्सलर को मिशन द्वारा भेजा गया स्पष्टीकरण 


१ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में साधारण सभा में जो वक्तव्य 
दिया है उससे नरेशों को यह श्ाश्वासन दिया था कि सन्धियों झोर सुलह- 
नामों से जो अधिकार नरेशों को प्रात हूँ उनमें वर्ग ” उनकी स्वीर्ज्गा 
भी परिवर्तन करने का उद्देश्य सम्राट का नहीं है। इसके साथ ह। 
( सपम्ताट को मरेशों फी तरफ से ) यह कहा गया था कि रन बात चीद के 
फल स्वरूप घोई परियवतन करना तय हुआ तो मग्श भी उसके लिए 
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७२ रियासतों का सवाल . 


अपनी स्त्रीकृति देने से नाहक इन्कार नहीं करेंगे। इसके बाद तो नरेन्द्र 
मण्डल ने यह कह कर कि नरेंश भी सारे देश के.साथ यही चाहते हैं. कि. 
भारतवर्ष जल्दी से जल्दी अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त करे उपयुक्त 
आश्वासन का समर्थन कर दिया है | सम्राट की सरकार ने भी अब यह 
घोषणा कर दी है कि यदि हिन्दुस्तान की भावी सरकार या सरकारें 
स्वतन्त्रता चाहेंगी तो उनकी राह में रुकावट नहीं डाली जावेँगी। इस 
घोषणा का असर यह हुआ है. कि हिन्दुस्तान के भविष्य के विषय में: 
जिन्हें कुछ भी दिलचस्पी है, वे सब चाहते हैं कि हिन्दुस्तान आजाद 
हो--फिर चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्रसंघ के साथ रहे या अलग । हिन्दुस्तान: 
की इस इच्छा को पूर्ति में सहायता करने के लिए मिशन यहाँ आया है ॥ 


२ जब तक कि नया विधान बन कर हिन्दुस्तान में नई सरकार स्थापित 
हो कर पूरी तरह से स्वराज्य का उपभोग नहीं करने लग जाता यहाँ 
सार्वभीम सत्ता ( अंग्रेजों की ही ) रहेगी | पर उसके बाद (स्वतंत्र सरकार. 
कायम हो जाने पर ) ब्रिटिश सरक्रार अपनी यह सा्वभीमता किसी भी 
सूरत में नई सरकार को न तो सौंप देना चाहती है ओर न वह ऐसा कर 
ही सकती है | | 

३ इस बीच देशी रियासतें हिन्दुस्तान के लिए नया विधान बनाने 
में महत्वपूर्ण भांग अदा कर सकती हैं । और सम्राट की सरकार से 
रियासतों की तरफ से कहा गया है कि उनके अपने तथा सारे देश के हित 

. को ध्यान में रखते हुए वे इस विधान के बनाने में अपना हिस्सा अदा 
करना चाहते हैं ओर उसके बन जाने पर उसमें अ्रपना उचित स्थान भी 
हण करना चाहते हैं । इसमें उन्हें पूरी अनुकूलता हो इस दृष्टि से अपने 
राज्यों में वे अपनी शक्ति भर ऐसे तमाम सुधार करेंगे जिससे उनका 
शासन ऊंची से ऊंची श्रेणी का ब्रन सके | इससे उनकी यतिष्ठा श्रीर शक्ति. , 
बढ़ेगी ही । और जो रियासतें छोटी हैं तथा अपने साधनों की कमी के 
कारण शासन को इतना ऊंचा उठाने में असमर्थ हैं, वे शासन के लिए. 
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रियासतें ओर देशव्यापी जागृति ७३ 


अनेक मिल कर ऐसी संयुक्त इकारयाँ बना लेंगी जिससे नई व्यवस्था में 
वे ठीक बैठ सके | अगर रियासती सरकारों ने अपनी जनता के साथ 
नजदीक का और रोजमर्रा का संपर्क श्रमी कायम नहीं किया है तो इस 
निर्माण-कार्य में राज्य के अन्दर प्रातिनिधिक संस्थाओं की स्थापना कर के 
वह करें| इससे उनकी शक्ति बढ़ेगी ही । 

४ इस बीच के काल में रियासतों को मिटिश भारत के साथ अर्थ 
और कोप जैसे सामान्य विपयों के सम्बन्ध में वातचीत करना पड़ेगा । रियासतें 
नई वैधानिक ब्यवस्था में शरीक हो या न हों यह बातचीत और मशविरा 
जरूरी है ओर इसमें काफी समय लगेगा | जब नई सरकार स्थाण्ति होगी 
शायद ठव तक यह बातचीत अधूरी भी रहे ।ऐसी सूरत में शासन 
सम्बन्धी असुविधायें खड़ी न हों इसलिए रियासततों श्रोर नई सरकार या 
सरकारों के बीच कोई ऐसा समझौता कर लेना जरूरी होगा कि जब तक 
फि इन सामान्‍य विषयों के सम्बन्ध में नये इकरारनामे नहीं बन जाते 
तत्कालीन व्यवस्था में ही जारी रहें | इस विपय में श्रगर चाहा गया तो 
जिटिश सरकार और सम्राट के प्रतिनिधि अपनी तरफ से शक्ति भर 
आवश्यक सद्यावता करेगे | 

४. जब ब्रिटिश भारत में संपूर्ण सत्ताघारी नई स्व॒राज्य सरकार या 
सरकार कायम हो जावंगी तब सम्राट की सरकार का इन सरकारों पर 
ऐसा असर या प्रभाव नहीं रद सकेगा कि वह सार्वभौस सत्ता की जिस्मे- 
यारियों को अदा कर सके | फिर वे यह भी कल्पना नहीं कर सकते कि 
इसके लिए टिन्दुस्तान में अंग्रेजी फीजें रवजी जा सकेगी | इस प्रकार तर्फ 
से भी यह साफ है श्र रियासतें की तरफ से जो इच्छा प्रकट की गईं 
है उसे ध्यान में रखते हुए भी सम्राट की सरकार सार्वभीम रुत्ता का 
अमल करना छोड़ देगी | इसका अर्थ यह है कि सम्रार के साथ 
के इस सम्बन्ध से रियासतों को जो अधिकार प्राप्त ६ बे ग्वत्म शो जायेंगे 

झोर रियासतों ने अपने जो अधिकार सार्वभीम सता दो सौंप दिये थे से 
वापिस रियासतो के पास लौट जायेंगे) 


७8  रियासतों का सवाल 

इस प्रकार रियासतोँ और ब्रिटिश भारत तथा ब्रिथ्श क्राउन 
( सम्राट ) के बीच अब तक जो राजनेतिक सम्बन्ध था वह समाप्त हो 
जावेगा । और इसका स्थान वह सम्बन्ध ले लेगा जो रियासतें ब्रिटिश 
. भारत की नई सरकार या सरकारों के साथ संघ में शामिल हो कर स्थापित 
करेंगी | अगर यह न हो सका तो वे इन सरकार या सरकारों के साथ 
कोई खास राजनैतिक समझौता या सुलह कर लेंगी । .' 


[ यह स्पष्टीकरण चान्सलर को ता० १९ मई १६४६ को भेजा 
गया । पर अखबारों में प्रकाशन के लिए यह ता० २२ मई को भेजा गया 
इसके साथ जोड़ी गई टिप्पणी में मिशन ने यह भी कहा है कि पार्टी 
लीडर्स के साथ उसने बातचीत शुरू की उसके पहले यह लिखा गया था।] 


नरेशों की प्रतिक्रिया 4 


अब हम केबिनेट मिशन के वक्तब्य पर नरेशों तथा जनता पर जो 
असर पड़ा उसका निरीक्षण कर | 


नरेशों की प्रतिक्रिया चेम्बर ऑफ प्रिन्सेस अर्थात नरेन्द्र मएडल की 
स्टेंरिंडग कमिटी के द्वारा जारी किये गये नीचे लिखे वक्तव्य से प्रकट होती 
है जो ता. १६ मई को नवाब भोपाल ने वाइसराय को लिखें अपने पत्र के 
साथ भेजा था और जो उन्हीं दिनों अखबारों में भी प्रकाशित किया 


गया था--- 


केविनेट लेलिग्रेशत+की- घोषणा पर नरेन्द्र-मण्डल की 
स्टेंण्डिग कमिटी का वक्तव्य 


१ कमिटी ऑफ मिनिस्टस तथा कॉन्स्ट्स्यिशन एडवाइसरी कमिटी 
के साथ मिंल कर नरेन्द्र मरछल की स्थाई समिति ने केविनेट डेलिंगेशन 
की और वाइसराय की १६ मई वाली घोपरणा पर ध्यान पूर्वक विचार किया। 


कमिटी ने केत्रिनें:ट डेलिगेशन के उस मेमोरेणए्डम का भी जो कि सुलदह- 


रियासत और देशव्यावी जाग्रति ज्र्‌ 


« आमों और सार्वभीम सच्चा के बारे में दिया है--गौर से अध्ययन किया । 
कमिटी की राय है कि यह योजना हिन्दुस्तान की अपनी श्राजादी हासिल 
करने के लिए आवश्यक तंत्र तथा आगे की बातचीत के लिए न्याय पूर्ण 
आधार प्रदान करती है। सार्वभीम सत्ता के बारे में मिशन की घोपणा का 
कमिटी स्वागत करती है परन्ध॒ बीच की अवधि के लिए कुछ तात्कालिक 
ड्यूवस्था की जरूरत होगी । 


२ फिर भी योजना: में कुछ वातें ऐसी है जिनका खुलासा हो जाना 
जरूरी है | फिर कंई जड़ की महत्वपूर्ण बातें बातचीत और निर्णय के लिए 
छोड़ दी गई हैं | इसलिए निगोशियेद्िंग कमिटी बनाने के लिए वाइ- 
सराय ने जो मिमन्त्रण दिया है उसे कमिटे ने स्वीकार कर लिया है आर 
चान्सलर सा. की योजना में बताये अनुसार बहस और बातचीत करने की 
व्यवस्था करने की अ्रधिकार दे दिया है | यह योजना की गई है फ्ि इस 
बातलाीतों का मतीजा नरेशों की आराम परियद तथा रियसतों के प्रति- 
'निधियों के सामने पेश कर दिया जाय | 


३ अ्ंतःकालीम व्यवस्था के बारे में चान्सलर ने जो 
प्रस्ताव किये हैं उनका यह कमिटी समर्थन करती हैः-- 


25 
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(क) अंतभ्काल की अ्रवधि में सामान्य हितों के मामलों में बातचीत 
कर के निर्णय करने के लिए एक स्पेशल कमिद्री बना दी जाय 
जिसमें रियासतों के और केन्द्रीय सरकार के प्रदिनिधि हीं | 


. ईख) न्याय पाने योग्य, कर सम्बन्धी और श्रार्थिक प्रश्नों के सम्बन्ध में 
वाद उपस्थित होने पर उन्हें पंच के सामने पश करने का 
अधिकार रहे । 

(ग) ब्यक्तिंगत था रांजवंश से सम्बन्ध रखने वाले मामले से फेस 

शाप्स में निर्णय हो जाय उनके प्रक्तर श्रक्त 


््प 
| 
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का भी पालन होना चाहिए और ताज के प्रतिनिधि सामान्यतया 
चान्सलर तथा कुछ अन्य नरेशों की भी संलाह ले .लिया करें 
अगर सम्बन्धित रियासतों को आपत्ति न हो | 


(घ) रेलबे, बन्दरगाह और साथर जैसे विषयों के बारे में वर्तसान व्यवस्था 
के बारे में विचाराधीन मामलों का निर्णय करने के लिए सम्बंधित 
रियासतों की सांग हो तो रियासतों की स्वीकृति से एकतंत्र बना 

७ दिया जाय। 


इसलिए कमिटी ने चान्सलर को अधिकार दे' दिया है कि वे बात- 
चीत को शआगे चलावें | 


४ स्टेरिंडग कमिटी डेलिगेशन की इस झूचना का समर्थन करदी है 
कि थे अपने शासन को. सर्वोच्च श्रेणी “का बनावेंगे तो इससे निःसन्देह 
उनकी स्थिति मजबूत ही होगी | 


अगर रियासत के पास अपने शासन को ऐसा बनाने के लिए स.घन- 
: नहीं है तो वह दूसरों वं। साथ धिला कर या उनके साथ मिल कर शासन के 
लिए ऐसे बड़े संघ बना लें जिससे वे देश के वैधानिक चौखटे में फिट हो सकें ॥ 
क्रगर रियासतों ने राज्यों में प्रातिनिधिक संस्थाये अब तक नहीं कायम को 
हैं तो अपने राज्य के प्रजाजनों के साथ नित्य का और नजदीकी संपर्क 
स्थापन करने के लिए वे ऐसा तुरन्त कर | इससे इस नव निमाण काल 
में वे अपनी मजबूती को बढ़ावेंगे ही | सटे रिंडंग क॑मिटी जोर देकर कहना 
* चाहती है कि जिन रियासतों ने अब तक यह नहीं किंया' है वे तुरंत 
अपनी रियासतों में उन भीतरी शासन सुधारों ;की घोष॑णा करें दें जिनका 
जिक्र चान्सलर ने चेम्बर के पिछले अधिवेशन में किया:थो ओर ऊनका 
अमल भी बारह महीनों के अन्दर अन्दर जारी-कर दे | 3 


इस वक्तव्य के अलावा नरेन्द्र सण्डल के चान्सलर नवाब भोण ने 


रियास्तते ओर देशव्यापी जागृति उड़ 


सचाज् के प्रतिनिधि की लिखे अपने उपयेक्त ६६ जून १६४६ के पतन्न में 
नरेशों के दृष्टिकोश की और भी इस प्रकार साफ क्रिया हैः-- 


“डेलीगेशन के वक्तव्य पर नरेशों के विचार प्रथक रूप से एक वक्तच्य 
में प्रकाशित किये जा रहे हैं। ५» 2८ परन्तु रिवासर्दों श्रौर स्टेशिंधग 
कमिटी का अन्तिम निर्णय तो इन बातचीतों के बाद संपूर्ण तस्वीर देखने 
'पर ही प्रकट किया जा सक्रेगा |”? 

गरेशों को भ्रभी अपने देशभाइयों और जनता से कुछ भय तो 
सालूम होता ही है | इसलिए चान्सलर वाइसराय को लिखते ह-“करमियी 
को यह विश्वास है कि जो चीछें श्रभी अनिर्णीत तथा अ्रगली बात-चांत के 
'लिये अधूरी पढ़ी हैँ उन सब का निर्णय झाप की सद्दायता से रियासतों के 
लिए. सनन्‍्तोप जनक रीति से द्वो जायगा | 


पर नरेशों के दिल की बात तो उनके आपसी पत्र व्यवहार या भीतरी 
बातचीत से ही मात्यूम हो सकती है । इसका एक नमूना इस पत्नांश से 
मिलेगा जो एक विद्वान देश भक्त नरेश ने अ्रपने शन्‍्व भाशयी को साव- 
धान करते हुए. लिखा है| 


“हिन्दुस्तान को निकट भविष्य में पूर्ण स्वतन्त्रता देने की जो घोषणा 
'ब्रिविश सत्ता द्वारा हाल ही में हुई है, उसने भास्तीय नरेंशों की स्थिति 
'को निश्चित रूप से अत्यन्त कमजोर बना दिया है | 

पिछले तीस वर्गों से जिस घुनियाद पर वे श्रपनी मांशि पेश करते 
आये थे, वही खत्म हो गई | उनकी सत्ता का साथ स्ो७ कुछ समय 
बाद यूख जायगा । महज इस घटना मे कि अंग्रेजों की सादंभीम सत्ता 
शीघ्र ही समाप्त होने वाली है मरेशों झीर रियासतों की स्थिति मे क्रास्ति- 
कारी परिवर्तन कर दिया है | हर्म इसका उपाय मी ऐसा ही ऋान्तिकारी 
झोर मूलगासी करना होगा झीर मंस्शों को 5 
आरी स्थाग करने होंगे। अपथरूचरी चोजनायें कजुसी भरे नाममात्र के 


जप -. रियासतों का सवाल 


त्याग और रुक रुक कर और फंक- फंक कर कदम बढ़ाने से अब काम 
न चलेगा | इनसे हम उल्टा अपने भव्रिष्य को बिगाड़ लेंगें [7 


टी और मम्लले आकार की रियासतों की समस्या को सुलझाने 
के लिए हम जो उपाय काम में लेंगे वे ऐसे ही होने. चाहिएं जो अंग्रेजी 
भारत के नेताओं को मंजूर होंगे। उनका श्राधार निश्चित रूप से इन 
सम्बन्धित रियासतों की जनता की भलाई होगा तभी वे सही भी होंगे । 
जनता के हित का बलिदान करते हुए अथवा उसे गौण मानते हुए 
वर्तमान नरेशों के अथवा उनके स्वार्थों की रक्षा के ख्याल से की गई 
उपाय-योजना नरेशों के लिए न केवल आत्मघातकी सात्रित -होगी व 
उनकी कल की मृत्यु को आज ही पर ले आबेगी |? . , 


, “ब्रिथ्शि भारत के नेताओं ने इस विब्रय पर अपना मत तो प्रकट 
किया है पर उसमें स्पष्ठता नहीं है । इस सवाल की तरफ अधिक ध्यान. 
देने का उन्हें अवकाश भी नहीं मिला है | वे अभी अपनी ही समस्याओं 
में उलमे हुए हैं| अतः बागडोर अभी उनके हाथों में नहीं गई है, आज 
भी अगर नरेश-बर्ग संभल ज,य तो यह उनके अपने हाथों गें रह सकती: . 
है | वे अगर थ्राज तेजी से और साहस फै साथ कदम उठाये तो अन्त 
में उनका भला हो सकता है । 

पिछले सी सवासो वर्षों से नरेश अपनी ही दुनिया में रहे हैं । अपने 
ऊंचे आसन से उतर कर राज्यों के शासन संचालन में भाग लेने की उन्हें 
कभी जरूरत ही नहीं मालूम “हुई । बस वे ऊपर से केवल अपने हुक्म 
सुनाते रहे हैं । और झब तक सावंभौम सत्ता को छोड़ कर और किसी दिशा 
से उनकी शान में कुछ, कंहा तक नहीं गया है पर अब तो सारा वातावरण 
ही बदल गया है | अब जब कि प्रान्तों का संघ बन रहा है, सबाल यह 
खड़ा होता है कि नरेशों का स्थान क्या होगा ? क्या यूनियन बनने पर वे 
उसमें भाग लेंगे ? बे तो इस आदर्श की आशा में अब तक बैठे थे कि वे 
अपने अपने राज्यों के पूर्ण सत्ताधीश नरेश होंगे पर नई परिस्थितियों में 


रियासते और देशव्यापी जाग्मत्ति ज्छ्‌ 


तो इस आदर्श के सही साबित होने की कोई,आशा नहीं रही है | ग्राज 
तो यही शंक्रा का विषय वन गया हैं कि उनका और उनकी रियासतों का 
अस्तित्व भी रहेगा या नहीं तो क्या जब कि नोबत यहाँ तक आ पहुँची है, 
नरेश अब भी राजनीति और राज-काज से पहले की भांति दूर दूर ही 
रहेंगे ? या सदियों से अपने जिस स्थ॒र्ग में विचरते रहे हैं उससे बाहर निकल 
कर इस संघर्ष भरी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जावेंगे, जहाँ कि उनके 
व्यक्तित्व, वैमव और सत्ता के लिये जिसका कि वे श्राज तक उपभोग 
करते आये हैँ आदर का नामों निशान भी नहीं होगा। नरेशों को खूब 
सोच विचार कर तुरन्त निशुय कर लेना है कि वे क्‍या करेंगे ?” 


इसके बाद प्रान्त की रियासतों का किस प्रकार एक संघ निर्माण 
करना चाहिए इसका जिक्र करते हुए लिखा गया है कि “जिस यूनियन 
का बिधान आपके विचारार्थ भेजा जा रहा है उसमें नरेशों का भी एक 
कॉसिल होगा जिसके अन्दर नरेश बैठ कर अपने प्रान्त के पूंए यूनियन के 
शासन में भाग लेंगे। और इस यूनियन की सरकार को वे जो सत्ता और 
जिम्मेवारियां सोंपेंगे उनके निर्वहन में अपना पूरा हिस्सा अदा करेंगे | यह 
सच है कि यद्द स्थिति उससे भिन्न है जिसका कि वे अ्रत्र तक उपभोग करते 
आये हैँ ओर शायद इसको थे पसन्द भी न करें | पर सवाल यह है कि 
दुसरे किस प्रकार वे प्रान्त की यूनियन सरकार से श्रयना सम्बन्ध रख सकते 
हैं जो कि एक सुन्दर सुसंगठित शासन प्रणाली होगी | कॉसिल 
आफ प्रिन्सेस के स्थान पर बढ़ी झ्रासानी से कोंसिल श्रॉफ स्टेड्स बनाई 
जा सकती दे जिसके अन्दर रियासर्तों की सरकारों के प्रतिनिधि बुलाये ज 
सकते हैँ | शायद इस कई नरेश मंजूर भी कर लें । उनके मंत्री तो ज़रूर 
पसन्द कर लेंगे ओर दूसरे तो ऐसा चा्ँगे भी । पर नरेशों को याद रखना 
चाहिए. कि इससे तो सारी राजनैतिक सत्ता उनके हाथों से हमेशा के लिए 
निकल जाचबेगी और वे हाथ मलते रद जादेंगे। 

वो क्‍या वे पेन्शन झीर जेब खर्न ले कर सियासत के 
निइत हो जाना पसन्द कर लेंगे! इससे तो ये और उनके शराजपंश 


प० रियास्ततों का सचाल 


पहले- -के राजबंशों के समान ढुनिया से मिट जावेंगे | क्योंकि आगे चल 
कर पेन्शनों को बन्द. कर देना कोई बंड़ी बाव नहीं होगी | मेरी तो सलाह 
है. कि इस समय: नरेशों को अपने वैभव, भारी शान; वर्तमान सत्ता और 
_ प्रतिष्ठा के ऊपर से जारी रहने के दिखावे के मोह को भी छोड़ देना 

चाहिए | वे इस बात का. ध्यान रक्‍्खें कि उनके राजवंश नष्ट न हो जावें। 

यों भी उनके पर तो कट ही गये हैं | उनकी वह सत्ता, वैभव और. 
प्रतिष्ठा भी गई । शान-शौकत भी कहाँ रही | फिर भी अगर वे अपने. 
स्थान पर बने रहें और ध्रजाजनों के साथ प्रान्त के राजकाज में भाग लेते. 
रहेंगे तो अपने राजवंशों की बहुत बड़ी सेवा करेंगे ” 


“सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसी प्रान्तीय यूनियन को हम अपनी 
क्या-क्या सत्ता दें?! आमतौर पर नरेशों की इत्ति इस विप्य में यह हो 
सकती है कि हम उतनी ही सत्ता प्रांतीय केन्द्र को दें जो अनिवार्य रूप से: 
आवश्यक हो। पर मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि अगर इस विषय में 
फोई निर्णय लेने से:पहले देश की परिस्थिति व समय की आवश्यकता पर 
पूरी गहराई के साथ विचार नहीं किया गया तो भारी गलती होगी । हमें 
केवल यही नहीं सोचना है क्रि हम सिफ वही बात करंगे कि जो ठटल नहीं 
सकती | बल्कि हमें यह भी सोचना चाहिए कि समस्त देश की दृष्टि से 
क्‍या करना लाभदायक होगा ? 


“यह तो प्रकट दे कि देश की केन्द्रीय सरकार के श्रधीन बहुत थोड़े 
विषय रहेंगे और प्रान्तों को अधिक. से अधिक स्वायत्तता दी जावेगी | 
इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि प्रान्तों को अपने संघ बहुत मजबूत और 
सुसंगठित बनाने होंगे । अब इसमें प्रत्येक राज्य प्रान्तीय यूनियन को 
अपनी सत्ता में से कितना अंश देगा यह प्रत्येक रियासत की स्थिति पर 
यिचार कर के तय किया जावेगा। परन्तु एक बात साफ है | संघ के अन्दर 
शामिल होने वाली रियासतों की संख्या जितनी बड़ी होगी, प्रान्च के सग-' 


रिधालते ओर देशब्यापी जाग्रात्त 
५ हे कि 


देफ़ 


ठन और अनुशासन को उतना ही मजबूत बनाना पोती ऐसे" सुघ्र के 
खनाने में नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना होगा-- अिक++ 


(१) कानून बनाने के सम्बन्ध में केंद्रीकरण की नीति से काम लिया 
जाय । श्रर्थात्‌ सारी यूनियन के लिये कानून एक-से हों, परन्तु इनके अमल 
में विकेन्द्रीकरण की नीति बरती जाय श्रर्थात्‌ प्रत्येक राज्य अपनी स्थिति 
को देख कर के अपने ढंग से उस पर अमल करे । 


(२) जंहाँ-जहाँ शासन का विकेन्द्रीकरण हो, वहाँ यूनियन को उसकी 
देख-भाल, मार्गदर्शन और नियंत्रण का पूरा अधिकार दो । 


(३) इस यूनियन का संगठन और विधान बहुत अधिक संगठित 
ओर केन्द्रीय पद्धति का होना चाहिए, क्योंकि यूनियन की श्रधिकांश 
सदस्य रिग्रासतों में साधनों और योग्य आ्रादमियों के श्रभाव श्रीर नागरिक 
जिम्मेवारी की भावना का ठीक-ठीक विकास नहीं होने के कारण, वे 
व्यक्तिगत रूप से उत्तम प्रकार का शासन नहीं चला सकेंगी। इस श्र्थ में 
ज्यक्तिगत रूप से प्रयेक्त रियासत में अलग अलग जिम्मेदाराना हुकूमत न 
तो संभव है और न इष्ट ही है | हाँ, पूरी यूनियन में जनतंत्री शासन- 
पद्धति कर देने से राजनैतिक नेताओ्रों को जरूर सनन्‍्तोष हो सकताहै । 


(४) यूनियन के शासन सम्बन्धी कानूम ओर न्यायालय भी होने 
चाहिएँ। क्योंकि उसके अन्दर अनेक रियासते होने के कारण आये दिन 
शासन सम्बन्धी अनेक उलमनें खड़ी होती रहेंगी, उनका यहाँ निर्णय 
को जाय । 

(४) यूनियन का कोप इसके लिए प्रत्येक्ष राज्य की तरफ से कुछ कर 
सांप दिये जायें ।” 


इस योजमा फो कार्यान्वित करने के लिग्रे बमामा. गया 


विधान बहुत साफ नहीं है । विधान के शतुसार उसमें दो सभाये 


2६ 


2 अं, गें 
'रियासतों का सवाह्न . 


होंगी ..। “एक “कार म्राम कॉसिल आफ प्रिंसेस होगा और दूसरी . का 
नांम हाउस श्राफतरिप्रे ज़ेंटेटिंव्ज । पहली - में, बढ़ी रियासतों के नरेश. और 
छोटी रियासतों की तरफ से सम्मिलित रूप से एक ' प्रतिनिधि होगा ॥ 
कौन्सिल आक प्रिन्सेस के सदस्य नरेशों की एक एक बोट ही होगा। 


हब 


हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्ज में ४० हजार पर एक इस हिसाब संप्रजाज॑ंना 
के प्रतिनिधि होंगे। २५४ हजार से ऊपर वाले समूह का भी एक प्रतिनिधि होगा। 
चुनाव के लिये रियासतें मिल भी सकती हैं। कौन्सिल ऑफ प्रिन्सेस अपने में 
से एंक सदस्य को यूनियन का अध्यक्ष छुनेगा जिसका कार्यकाल तीन 
साल का होगा | अध्यक्ष यूनियन का वैधानिक पधाने होगा और 
यूनियन की कौन्सिल की सलाह से-काम करेगा । 


यूनियन की कोौन्सिल में सात सदस्थ होंगे, जिनकी नियुक्ति कोन्सिल 
आफ प्रिन्सेस उन नामों की सूची में से करेगी जो हाउस ऑफ रिप्रेन्‍ 
ज्ेंटेटिय द्वारा भेजी जावेगी | इसमें ऐसा कोई भी सद॒स्थ हो सकता 'है 
जो यूनियन एसेम्बली की सदस्पतां की पाचता रखता है ) 

यूनियन के श्रघीन सभी विषयों पर दोनों हाउस अलग अलग: 
विचार करेंगे । | 

यूनियस को सौंपे जाने वाले विपयों की सूची प्रकट है कि जमीन 
की लगाम, महकमा जंगलात'जैसे कई महक मय आय,के रियासरत्तों के 
ही अधीन छोड़ दिए गये*हैं | ्ः 

रियासतों के राजवंश ओर प्रदेशों की सीमाओं की सुरक्षितता का 
विधान में आश्वासन है | इसी प्रकार नरेशों के जेब-खर्च तथा उनके पद 
के साथ लगे हुए कई खंचों को भी उसी प्रकार कायम रखने का आखा- 
सन है जैसे कि यूनियन का सदस्य बनते समय निश्चित किया जायगा ।' 

यह थोजना निःसन्देह दूसरे प्रान्तों के नरेशों द्वारा ( जिनका हमें पता 

लंगा है) बनाई गई ग्ोज॑नाओं से अधिक उदार; अधिक समझदारी: मरी' 


रियासत ओर देशव्यापी जाग्रति घ्दे 


ओर व्यावह्ारिकता का ध्यान रखने वाली भी है | परन्तु इसमें भी प्रजा- 
जनों की सत्ता को मुक्त हृदय से सर्वोपरि नहीं माना गया दे। नरेंशों के 
हाउस को प्रजा प्रतिनिधियों के समान अधिकार देने से प्रगति में बाधा दी. 
पड़ने वाली है। क्योंकि नरेश ओर प्रजाजनों की मनोद्ृत्ति स्वार्थ, संस्कार 
तथा भूमिका में स्वभावतः बड़ा अंतर होने के कारण बार बार गतिसेध 
का अन्देशा रहेगा | शोपण कम जरूर होगा पर क्विस हद तक कम होगा 
इसका ठीक ठीक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । 
दूसरी थोजना चुन्देलखए्ड के नरेशों की है, वह इससे कहीं पिछड़ी 
हुई और प्रतिगामी हे । इसमें रूलरस चेम्बर और पीपुल्स एसेम्बली इस 
तरद्द दो सभायें होंगी | इसका नाम युनायटेड स्टेट्स श्रॉफ बुन्देलखणंड 
होगा | शासन रूलरस चेम्बर पीपुल्स एसेम्बली के सहयोगसे करेगा | रूलर्स 
चेम्बर में चुन्देलखणड के सभी नरेश होंगे यूनियन से सम्बन्ध रखने वाले 
सभी अधिकार इस रूलसे चेम्बर को होंगे, जिसकी मत संख्या ६६ होगी। 
सदस्य तो कम होंगे पर नरेशों को अपनी अपनी सियासतों की आबादी 
के अनुसार कम या अधिक मत होंगे | 
पीपुल्स एसेग्बली में १२७ से ले कर १४७ तक सदस्य होंगे, जिनमें से 
७७ बालिग मताधिकार के अनुसार इतने ही चुनाव ज्षेत्रों से चुने जायेंगे 


ही होगा । 


नामजद सदस्यों की तंगसील यह है-- 


(क) प्रधान मन्त्री ओर श्नन्‍्य मन्न्री-- प्स ७ 
(ख) रियासवों के जागीरदार र्न्से रण 
(ग). पिछड़ी जातियाँ स्ल्से ईप 
(घ) मजदूर यर्ग ६० से ६५४ 
(छ&). विशेष हित प्र्मेपघ 
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न्‍टछे ..._ रियासर्तों का सवात्न 


मोटे तौर पर रूलस बेम्बर तथा पीपुल्स ऐसम्बली को प्रत्येक 
रियासत में नीचे लिखे अनुसार मत होंगे।... 


रियासत आवादी . हझूलसचेम्ब्स पीपुल्स एसेम्बलीं 
ओरलछा ३ लाख धर १० 
दतिया अप १ ६ 
समथर. ४३ ४ इ्‌ 
पन्ना २ ६ ७ 
चरखारी १.२० ७ ४ 
अजयगढ ८६ ४ इ्‌ 
मैहर ६१ हा ३ 


इस प्रकार बड़ी रियासतों के नरेशों को अधिक ओर छोटी 
'रियासतों के नरेशों को कम मत होंगे। 


रूलस चेम्बर एक एग्जीक्यूटिव कौन्सिल का चुनाव अपने अन्दर 
से करेगा । उसमें श्रध्य्ष और उपाध्यक्ष सहित तीन से ले कर पाँच सदस्य 
होंगे । यह कौन्सिल रूलसे चेम्बर की तरफ से यूनियन के तमाम शासन 
संचालन का कास करेगी । इसका कार्यकाल पाँच साल का होगा । 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव और कार्यकाल भी यही होगा । 

इस योजना का विधान अत्यत प्रतिगामी हं | बजट पर दोनों सभाओं 
में बहस होगी, सिफारिशें भी होंगी पर उन्हें मंजूर नामंजूर करने का 
अधिकार एग्जीक्यूटिव कॉसिल को ही होगा | इसके अतिरिक्त कुछ विषय 
आर ऐसे रक्‍्खे ही गये हैं जिन पर लोक प्रतिनिधि अपने मत नहीं देंगे । 

दोनों सभाओं के प्रस्तावों पर एग्जीक्यूटिव कौसिल विचार करेगा। 
आर अपना निर्णय देगा । 

ब्रजट में नरेंशों की पीची पर्स के लिए राज्य की आय के २० से ले कर 


+ 


' रियासतें ओर देशच्यापी जागृति घर 


३० प्रतिशत तक की व्यवस्था रखखी गई ई जो स्पष्ट ही अ्रत्यधिक ह | 
आज के वातावरण में ऐसी योजनाओं को देख कर हंसी आती है । 


मध्यभारत की कुछ छोटी रियासतों ने मिल कर यद्द तय किया दे | 
बताया जाता है कि वे अपने ऐसे अलग अलग संघ बना लें जिनकी तलाना' 
झाय लगमग एक करोड़ के हो | इस योजना में स्वास हाथ भोपाल 
नरेश का दिखाई देता है । क्योंकि जब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती 
यह रियासत स्ववंत्र यूनिट के रूप में कायम रह ही नहीं सकती । 


महाराष्ट्र की रियासतों के नरेश भी मिल कर अपना एक संघ बनाने 
'का विचार कर रहे हैं | पिछले दिनों वे मद्दात्माजी से मिले थे । पर उनकी 
तरफ से उन्हें प्रोत्ताहन हों मिला । महात्मा जी ने सलाह दी कि वे जो 
कुछ करना चाई देशी-राज्य लोक-परिपद के श्रष्यक्ष पं० जवाइरलालजी. 


ब्ड 


की सलाह आर मार्ग-दर्शंन में करे 


* 


नेरशों की एक और ऐसी योजना का भी पता लगा है । कहा 
जाता है कि काठियाबाड़ गुजरात ( बड़ीदा उनमें शामिल नहीं ) दक्तिण 
राजपूताना मधच्यमारत और उड़ीसा तक की रियासतें मिला कर चे पूर्व 
समुद्र से ले कर पश्चिम समुद्र तक का एक लम्बा रियासती कटिबन्ध 
बनाता चाहते हूँ । दोनों समुद्रों पर उनके बन्दरगाह होंगे। ओर अपनी 
एक रलवे लाइन भी होगी। 


हिन्दुस्तान के संवाददाता ने अपने हे अगस्त क एक संयांद में 
लिखा है--"'नरेश इस बात का बड़ा दिंदोरा पीस्ते रहे ६ कि हम भारत 
के वेधानिक विफास में बाधक नहीं बनना चाहते” पर बह अब दीला 
पड़ता जा रहा है । इस समय उनका रख यद जाम पढ़सा ई कि ह्रिटिश 
सत्ता के भारत से दृट माने के बाद हियासतें स्वतंव हो जाती हैं । उस पर 


ल् 


किसी सर्वोत्रि सत्ता का परमुत्व नी रह जाता, भारतीय रुंप में से विदेशी 


५ रियासतों का सवाल 


सम्बन्ध, यातायात और रखा के लिए सम्म्मलिव होना चाहते हैं । ले-कऋम 
संधि के बाद । ;॒ 
संधि को नरेश अयनी पूण स्ववंत्रद्या ऋ झोतक मानते हैं | एक 

सभी निचार हैं कि केन्द्रीय रंघ-में सम्मिलित होने के लिए सन्धि करने 
जे करने की स्वतंत्रता भी राजाओं को है । 

 सन्धि में अच्छी से अच्छी शर्तें पाने के लिए 
पिया जा रहा हैँ | ऐसे नीचे लिखे साव प्रादेशि 
जुट की रिवासतों की संख्या बगैरा इस प्रकार हैं: 


शुट संख्या रक्वा जन सं० आय 


(१) पश्चिमी मारत रि०. ६ 


रश॒द्यउ्३>७ 


9००० ९३ श्द्द 


२) झुजरात की रि.._ १७ 

(३) मध्य-भारत की रि०ए._ श८ शर००० (७ ८ 

(४) पूर्वी-मारत र्ष ६००० दर ४ 

(४) दक्षिणी रि० १० १०००० श्र शाओ 

६) पंजाब की रि० श्छ पू०००० छू दाओ, 
६००००० श्इ् रशा 


(७) राजपूताना की रि०.. २१ 
यदि इस प्रकार प्रादेशिक गुट-चन गये तो स्पष्ट ही नरेन्द्र मरडल का रूप 

भी जरूर ही बदलेगा | वह फिर केवल राजाओं की उंस्था ही नहीं रहेगी 
राज्य मण्डल बन जावेगा । रियासतों: की -गुट-बनाने की यह योजना -बहुव 
परानी है । उस समय इस योजना का उद्द श्य शासन प्रवन्ध को उन्नत 
करने का था | इस समय यह योजना राजाओं की स्थिति को दृढ़ करने 
आर मावी भारत के शासन विधान में अधिक से अधिक अधिकार पाने के 
मलिये कार्यान्विव की जा रही है | विकसित स्वरूप में यह कप लैएड की 


रियासतें ओर देशव्यापी जाग्रति ८७ 


कल्पना का राजस्थान ही दे, जो पाकिस्तान के जैसा ही समस्त देश की 
स्वाधीनता और एकता के लिये वाघा जनक होगा । 


नरेश इस इलचल में लगे हैं. इसके कुछ और भी प्रमाण मिल रहे 
हैं | पश्चिमी भारत की कुछ रिमासतों की एक कास्फ्रोल्स सितम्बर के 
प्रारंभ में हुई थी। जिसमें उन्दोंने पश्चिमी भारत और गुजरात की रियासतों 
का ग्रुप बनाने का निश्चय किया और उन्हें जबरदस्ती कहीं अ्रन्यत्र मिला 
देने का विरोध किया | 


उड़ीसा की रियासतें प्रान्त से स्वतंत्र नहीं रह सकती। उनका प्रदेश 
बहुत छोटा दे । राष्ट्र निर्माण, कानून ओर सुब्यवस्था बगेर्ह सब उनके 
लिये असंभव होगा पहले वे उड़ीसा की मुहवाज रहो है। ज्ञात हुआ है 
फि उड़ीसा के प्रधान मन्त्री श्री हर कृष्ण गेददाब से सज्ञाह लेकर उड़ीसा 
“के नरेशों ने अपनी एक बैठक करने का निश्चय किया था जिसमें यह 
सय हुआ था कि श्री मेहताव भी उपस्थित; रहेंगे और उनके सामने ये 
'रियासतो के भविष्य पर ब्रिचार करंगे। परन्तु कहा जाता है कि बीच ही 
में एक दिन उन्होंने अपनी बैठक कर ली। श्री मेहनावब को उसके समय 
दिन की सूचना भी नहीं दी ओर निश्चय कर लिया कि थे प्रान्त में 
शामिल नहीं होंगे जब कि इन रियासर्तों के कार्यवताओं ने यह तय किया 
है कि ये रियासतें उड़ीसा प्रान्त में मिला दी जायें। 


इस प्रकार, नरेशों पर मिशन की बोपणा. करा झसर तो सर्ब्न यही 
हुआ है कि अब हमारा भविष्य खतरे में है परन्तु उसकी उवाय-नोजना 
अत्येक प्रान्त के नंग्शों ने अपनी प्रपनी समझ के अ्रमुसार श्रलग झलग 
प्रकार से की है । कुछ बिल्कुल पिछुड़े हुये प्रतिक्रियायादी # तो दूसरे 
झधिक उदार हैं । परन्तु अपने पद और राजबंश का ख्वाल झीर उसे 
चनाये रखने की सिन्‍ता सभी को £ । और यट स्वामादिक्न भी है । 


पप , रियासतों का सवाल 
जनता की अतिक्रिया, ..!. 
कांग्रेस और लोक परिषद्‌ के प्रस्ताव . 

ः कांग्रेस और अर. भां. देशीराज्ये लोक परिषद्‌ ने केब्रिनेट डेलीगेशन 
के वक्तव्य के रियासतों संम्बन्धी हिस्से पर अपनी राय नीचे लिखे प्रस्तावों" 
में प्रकट की है-- | ४ 
काँग्रेस की कार्य समिति ने ता. २४ मई को मिशन के वक्तव्य पर 
एक लम्बा प्रस्ताव मंजूर किया था। उसमें देशी राज्यों से सम्बन्धित 


अंश पर कार्यसमिति ने कहा है--- 
कांग्रेस का प्रस्ताव 


“बक्कब्य में रियासतों के बारे में जो कहा गया है वह अस्पष्ट है और 
बहुत कुछ आगे के निर्णय. पर छोड़ दिया गया है | फिर भी कार्य समिति. . 
यह' साफ कर-देना चाहती है कि विधान सभा एक दम बेमेल तत्वों कीः 
नहीं बन सकेगी । ओर रियासतों- की तरफ से भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों 
के चुनाव का तरीका ऐसा जरूर हो-कि जो प्रान्तों की चुनाव पद्धति से 
जहाँ तक संभव हो अधिक से श्रधिक' मिलता जुलता हो | 


कमिटी को यह जान कर बहुत चिन्ता हो रही है कि आज जंब कि हम 
इतना आगे बढ़ गये हैं, कुछ रियासतों की सरकारें फौजों की सहायता 
ले.कर अपने प्रजाजनों की भावनाओं को कुचलने का प्रयत्न कर रही हैं। 
रियासतों में ये नई धटनायें भारत के वर्तमान और भविष्य को देखते हुए 
बढ़ा अथ रखती है | क्योंकि, इनसे ज्ञात होता है कि कुछ रियासतों की 
सरकारों और सावभीम सत्ता का काम करने वालों की नीति में कोई 


परिवतन नहीं हुआ । 
( २४ मई १६४६ का को ग्रेस का प्रस्ताव ) 


जनता की प्रतिक्रिया प्‌ 
अखिल भारत देशीराज्य लोकपारिपद्‌ को--जनरल कीन्सिज ने 


इलीगेशन के वक्तव्य पर नीचे लिखा प्रस्ताव मंजूर क्रिया: 

“क्ेबिनिंट डेलीगिशन ओर . वाइसराय ने हिन्दुस्तान के 
लिए विधान बनाने के सम्बन्ध गें समय समय पर जो वक्तव्य दिये, उन 
पर थ्र, भा. देशी रा० लोक परिपद्‌ की जनरल कोन्सिल ने ब्रिचार 
किया। कौन्सिल को यह देख कर आश्चर्य और दुख हुआ कि इन तमाम 
बातचीतों ओर मशविरों में रियासती प्रजाजनों के प्रतिनिधियों को कहीं भी 
शामिल नहीं किया गया ।.हिन्दुस्तान का कोई विधान न तो कानून का 
रूप भारण कर सकता है श्रौर न उसका कोई परिणाम हो सकता है, जब 
तक कि वह रियासतों की नी करोड़ जनता को लागू नहीं होगी। शरीर 
जब तक इनके प्रतिनिधियों को इन मशविरों में शामिल नहीं किया जायगा 
ऐसा कोई विधान बन भी नहीं सकता | हिन्दुस्तान के इतिहास में इस 
नाजुक प्रसंग पर रियासती जनता को जिम्र प्रकार ने शलग रख कर 
उसकी अवगणुना की गई उस पर यह कीसिल अपना रोप प्रकट करती है| 

फिर भी कौन्सिल ने तमाम खतरों का पूर्ण विचार कर लिया है और 
स्वतंत्र और संयुक्त भारत के निर्माण में--रियासतें जिसका श्रावश्यक और 
स्वयं शासित अंग होंगी- सहयोग देने को वह अब भी तैयार है | रियासती 
जनता की नीति का निर्णय उदयपुर के पिछले श्रधिवेशन में कर ही दिया 
गया है| यह कीसिल उसी पर कायम है| रियासतों में जनता को पूर्ण 
उत्तरदायी हुकूमत हो ओर रियासतें स्वतंत्र संघवद्ध भारत के अंगरुप हैं। 
हस श्राधार पर वह नीति कायम की गई है । उसमें यह भी क॒द्दा गया था 
कि भारत का शासन-विधान बनाने के लिए जिस किसी संस्था का निर्माण 
होगा, उसमें रियासती जनता के प्रतिनिधि हों श्रीर वे व्यापक मताधिकार 
के आधार पर चुने जावे। 


। 


मंग्शों की तरफ से त्वतंत और संचुक्त भारत के पत्ष में ध्य्‌ 
तन 


कह हि 
प्रकाशित किया गया है उसका यहदह् कोसिल स्वागत करता हैं| स्वत 


९० . रियासतों का सवाल 


भारत निश्चित रूप से जनतंत्री होगा | इसका तरकंसंगत प्रतिफल यह है 
कि रियासतों में भी उत्तरदायी शासन स्थापित हो जाने चाहिए | हिन्दुस्तान 

' के किसी भी विधान में जनतंत्र और सामन्त प्रथा वाली एकतन्त्री हुकूमत 
का मेल नहीं हो सकता । कोंसिल को अफसोस है कि इसको न तो ठीक 
तरह से नरेशों ने समका है और न इसे स्वीकार किया है । 


वाइसराय और डेलिगेशन की ता, १६ मई की घोषणा में रियासतों 
का उल्लेख बहुत थोड़ा और अस्पष्ट है। और विधान के निर्माण में वे 
किस तरह काम करेंगी इसकी कोई साफ तस्वीर सामने नहीं खड़ी होती । 
रियासतों के भीतरी ढाँचे के बारे में एक शब्द भी घोषणा में नहीं कहा 
गया है। रियासतों का वर्तमान संगठन तो सामन्तशाही और एक्तंत्री दै 
ओर विधान परिषद्‌ या संघीय यूनियन का संगठन प्रजातंत्री है। इनका 
मेल कैसे बैठेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती | 


फिर भी नया विधान अमल में आते ही अंगरेजों की सावभौम सत्ता 
समास्त हो जायगी इस घोषणा का कौन्सिल स्वागत करता है। सार्वभौम 
सत्ता की समाप्ति के मानी उन सुलहनामों और सन्धियों की भी समाप्ति है 
जो ब्रिटिश सरंकार और रियासतों के बीच थीं | पूर्ण अन्त की तैयारी के 
रूप में मध्यकाल में भी इस...सावंभीम सत्ता के व्यवहार में आमूल" 
परिवर्तन हो जाना जरूरी है| 


केबिनेट डेलीगेशन और वायसराय ने विधान परिपद्‌ की जो योजना 
सुझाई है, उसमें प्रान्तों के भी प्रतिनिधि होंगे।और रियासतों के भी । परन्तु 
रियासतों के प्रतिनिधि तो परिषद्‌ की बैठक में आखिर आखिर में शरीक 
होंगे जब कि यूनियन केन्द्र के विधान पर विचार होगा | 


प्रान्तों के और ग्रप्स के प्रतिनिधियों से प्रान्तों ओर जरूरत पड़ने पर 
३पो के विधान बनाने के लिये कहा गया दे, परन्तु इनके साथ साथ 


जनता की प्रतिक्रिया हरे 


िक 


स्यासतोी के लिए ऐसे ही विधान बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की 


भाई है । 


कौन्सिल की राय है कि इस त्रूटि की पूर्ति होना जरूरी है | विधान- 
'परिषद में प्रान्तों के साथ साथ रियासतों के प्रतिनिधियों करा भी शुरू से 
हाजिर रहना इृष्ट है। ताकि रिवासतों के प्रतिनिधि भी अलग बठ कर जब कि 


प्रान्तों के प्रतिनिधि प्रास्ती का विधान असाते रदेगे रिवासतों के 
'बिधानों के लिए कुछ आधार भृत बातों को तब कर लेगे | 


इसे उद्द श्य की सिद्धि के लिए इस कासेज्न की राय हे कि सीधे 
चुनावी के श्राधार पर बनी हुई घारा-सभार्ये जहाँ जहाँ भी हो, उनके 
सदस्यों की विधान-परिपद के लिए रियासतों के प्रतिनिधि चुनने वाले 
मतदाता बना दिये जाय । पर यह कदम तभी उठाया जाय जब सम्बन्धित 
रियासतों में नये सिरे से धारा-सभाश्रों के स्वतन्त्र इुनाव हो जाये । 


दूसरी तमाम रियासतों के लिए श्र. भा. देशीराज्य लोकपरिषद 
'की रीजनल केसिल के द्वारा विधान-परिए्द के प्रतिनिधि चुने जायें । छोटी 
रियासतों की तरफ से सही प्रतिनिधि चुनने का मौजद्रा स्थिति में यह 
अच्छे से श्रच्छा तरीका होगा | 


कीसल की यह भी राय है कि केंबिनेट डेलीगेशन द्वारा सम्कायी 
आई निगोशिपेटिग कमिटी गे रियासत्री जनता के प्रतिनिधि होने चाटिए। 


इसके अलावा नया विधान शमल में थाने से पहमे जो भी मध्य- 
कालीन व्यवस्था! हो उसमें रियसते प्रान्त और प्रान्त की सरकारी के सीच 
'शझोई सर्च सामान्य नीति कायम कर दी जाये। इसके लिए धास्वीय सरकारों, 


मेग्शों शोर रियासतों के प्रजाजनों के प्रतिनिधियों का ,एफ सलाहकार 
-फोसिल हो | यह कसिल तमाम सामास्य सामलों को मिर्दाये, खीर 


र् 


पिमिध रिव्वसरततों ४ चलने बाली भिकन्त भिन्न प्रकार की नीतियों 


प्र रियासतों का सचाल 


स्थापित करने का काम करे ताकि उनके शासनों में किसो हृद तकः 
समानता लाईं जा सके | हे 
इसी प्रकार जिम्मेदाराना हुकूमत की दिशा में रियासतों के भीतरी 
शासन में सुधारों के कदम जल्दी जल्दी वढ़वाने की दिशा में भी यह 
कोन्सिल कास करें | फिर यह कौन्सिल रियासतों के समृहीकरण के.,पशन 
' पर भी विचार करे ओर देखे कि इनके किस प्रकार संघ बनाये जा सकेते 
है, जो विशाल भारतीय संब की इकाई बनने लायक बड़े हों ओर अन्य. 
स्थासतों को प्रान्तों में मिला दिया-जा सके | 
अंतःकाल की अवधि के वाद रियासतें एक एक या संमृहों में मिल, 
कर संघीय यूनियन में समान अधिकार वाली बराबरी की इकाइयां होंगी ! 
उनका भीतरी शासन भी प्रान्तों के समान जनतन्त्री ही होगा।... 
( जून १£ सन्‌ १६४६ दिल्ली, )- 
3१०३१ 
भा ८ 
रियासता का समसूहाकरण 
केविनेंट मिशन के आगमन और उसके वाद अखिल भारतीय राज- 
नीति और देशी राज्यों की राजनीति: में भी तेजी से प्रत्यक्ष परित्र्तन 
शुरू हो गये हैं| प्रान्तों गें स्वायत सरकारें काम करने लग गई हैं ओर केन्द्र मे. 
» अस्थाई राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो गई है। अत्र॒ सवाल यह है 
क भविष्य में रियासतों का स्वरूप क्या होगा £ 
भारतवर्ष की ५६२ रियासतों में से गिनती की कुछ को छोड़ कर शेप 
इतनी छोटी हैं कि वे एक स्ववंत्र ओर स्वशासित इकाई के -रुप में आगे 
' निभ नहीं सकतीं। 5 
१७१ ह्योटी रियारुद, को आब ६,५०,००० होती है। साधारणतः 
उम्मीद की जाती दे कि यह रकम या इसका एक अच्छा हिस्सा इन रिवा- 


थ्प 


ग्थिसतों का समूदीकरण & 


नर 


सर्नो के स्थिासियों की शिक्षा, आरोग्ये, शासन प्रचन्ध अथवा अन्य सुख 
सुत्रिधाओों पर लगाया जाता होगा । परन्तु इतनी छीटी-छोटी रिय्रासतों 
की क्‍या तो आय हो, दया उनका शासन प्रतन्ध हो, ओर क्या वे शपने 
प्रजाजनों को सुख-सुविधाये ८ । यह तो सारी-की-सारी रकम इनके नरेशों 
या जागीरदारों के खानगी खच में ही नली जाती है और प्रजाजन जीवन 
की आवश्यक शिक्षा-आरोग्य आदि की सुख-सुविधाओं से बंनलित रह 
जाते है । 

एक दूसरा उदाहरण लें। काटियाबाढ़ की २७४ छोटी रियासतों की 
आय १, ३५, ००,००० होती है | श्र इस गाव में २७४ छोटी-छोटी 
सरकार चल रही देँ। इनमें १० जरा बढ़ी रिवासतों को छोड़ दें तो 
प्रत्येक रियासत का श्रीसत रक्ृबा २५ वर्गमील शरीर श्रौसत आबादी 
५०० मनुप्यों की पड़ती है। २०२ रियासतें इतनी छोटी हूँ कि उनका 
रकया पूरा १० वर्गमील भी नहीं शोर १३६ रियासतें ऐसी हैँ, मिसका 
स्कवा ५ बर्गमील के श्रम्दर-अन्दर है । ७० रियासयें १ बर्गमील के भी 
अन्दर बाली हैं । स्पष्ट हे कि ऐसी नामधारी रियायतों के लिये भावी शासम 
पव्रिभान में कोई स्थान नहीं हो सकत 

शझतः श्र, भा. देशी राज्य लोकपरियद्‌ मे यों पहले अपने 
लुभियाना अधिवेशन में यह बात साफसाफ तौर पर कह दी थी कि झ्ाने 
बाले स्वतंन्त भारतीय संघ में इतनी छोटी छोटी सकी स्थासत नहीं 
ग2 सकेगी । संघ की स्वायत्त का के रूप मे झरने प्रजाजनोी की जीवन 


मे; रूप गे बसा दका जायगा । 
धावादी लगन 
मे पी श्का, में: रूप 
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० रियासतों का सवाल 


रह सकेगी | परन्दु उदयपुर अधिवेशन में इस संबन्ध में जो प्रत्ताव 
हुआ, उससें इन दो- शर्तों को ऊँचा कर. दिया गया । उससे 


मर्यादा दो नहीं बताई पर सोटे तौर पर यह वात जरूर कह दी कि वे है 
स्थासत स्वत इक्ाया के रूप में रह . सकया, जो अपने प्रजाजनों के लिये 





सकेगी । इस प्रश्न पर लोक परिषद के जनरल कॉोसिल की जून १६४६ 
वाली नैठक में फिर विचार हुआ और अपने प्रान्तीय-संगठनों को कौंसिल 
ने यह आदेश दिया कि वे अपने प्रदेशों में रिवासतों की जनता के 
प्रतिनिधियों की सलाह ले कर यह वतादें कि वहाँ उपयुक्त कस्ोव्यों को 
ध्यान सें रखते हुए रियासतों का समूही करण किस प्रकार करना चाहते हैं। 








प्रलेक प्रान्त से इस सम्बन्ध में चर्चायें हुई। और प्रायः सभी प्रान्तों के 
प्रतिनिधि इसी नि्ुय पर पहुँच रहे है कि।+-- 

(६१) रियासत या उन के समृह छोडे छोटे नहीं: काफी बड़े हो, 
जिससे वे अपने प्रजालेनों को आर्ानक शासन की ठमाम सुविघायें दे सके । 
. (२) बंड़ी रियासदों को भले ही रहने दिया जाय, परन्तु छोटी रिया- 
सो के अलग समूह बनाने या उन्हें बड़ी रियासर्तों में शामिल करके रिया- 
सत्ती रकते को बढाने के वजाब परासपड़ोस के मार्न्तों नें मिल्ला देना अधिक 
अच्छा होगा । 

» लोक परिपद के प्रादेशिक्त संगठनों को समूहीकरण के विपय में 


प्रादेशिक संगठन इस आधार पर अपने ग्रान्त की रियासतों के समृह 
रहे है। अब 


किस प्रकार बनाये जा सकते हैं इस सम्बन्ध में मशविरा कर रहे हैं 
ठंक इस विपय में जो जानकारी मिली 


जनता की प्रतिक्रिया ण्ज 


(१) कश्मीर और जम्मू खुद बखुद एक काफी बड़ी रियासत है ) 
जँ 
(२) पंजाब की प्रादेशिक लोक परिषद ने यह तय किया है कि सिक्षख 
रियासतों को छोड़ कर शेप को ब्रिटिश प्रान्त में मिला दिया जाय | 


(३) हिमालय प्रदेश की छोटी रियासतों को भी पंजाब में मिला देने 
की सिफारिश इन रियासंतों के प्रतिनिधियों ने की है । 


(४) राजपृताना के रिजनल कोन्सिल ने यद्द तय किया है कि समत्त 
राजपृताने का एक पूरा यूनिद बना दिया जाय। शझौीर अ्रजमेर 
मेरबाड़े का ब्रिटिश जिला भी इस यूनिट में जोड़ दिया जाय । 


(४) मध्य-भारत में छोटी-सोटी बांसठ रियासते £। युक्त प्रान्त की 
रामपुर ओर बनारस तथा मध्य प्रदेश की मकढ़ाई नामक एक छोटी-सी 
रियासत भी मध्यभारत के साथ ही जुड़ी हुई है । प्राउशिक कोन्सिल ने 
सिफारिश की है कि इन दीगर ग्रान्तीय रियासतीं की झपने अपने आर्तों 
अर्थात्‌ क्रमशः युक्त पान्त झीर मध्य प्रदेश में जोड़ दिया जाय। इसके 
बाद इतिहा५, संस्कृति, भाषा, परम्परा झोर भूगोल की दृष्टि से मध्यभारत 
के दी स्वतंत्र विभाग रद जाते ईँ---मालवा और बुन्देलखग्ट-अम्रेचसणएट 
प्रादशिक कीन्सिल ने सिफारिश की है कि मध्यमारद के ये ही दो स्वाभा- 
विक यूनिट बना दिये जायें। मालवा में गवालियर, इन्दीर, भोपाल, शरीर 
मालया तथा भोपाल एजन्सी की रियासतें रद और दूसरे यूनिट में घुम्देल 
खण्ड-बघेललण्ट की तमाम रियासतें रहें | इस यूनिट फो बढ़ा श्यीर सवय॑- 
पूर्ण बनाने के लिए भाषा और संस्कृति की दृष्टि से इसमें यू, पी, के बांदा 
झोर जालीन जिले भी जोटे जा सकते हैं जो चास्तव में दुन्देलचणश्ट के ही 
भाग है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के पुनः संगठन की चचाये चल रही 2 
धतः उसके भी ये िस्से जे इन उपयक्त दो विभागों से संस्कृति माया 


तर + ० हि 
ृ 


बगैर में मिलते जुलते हो, उन्हें इन समूहों में जोड़ दिया जाये । 


कं 


ण्द रियासतों का सवाल 


हे 
5 


इस प्रकार मच्यभारत के जो दो ग्प होंगे उबका आकार आवादी. 
ओर आय इस प्रकार होगी 


भध्य भारत के दो अपों के आंकड़े 
< रे 


रि० की | । आबादी आय 
हे | संख्या | आत । १६४१ १६३१ 
है -> पु । 
रीवाँ-बुन्देलखएड रे४ड पा ४६६ | ३४४६३३१ | १९५,६४००० 
बृहत्‌ मालवा | रशऋ 3३,७८० | ७६४पण८पणथ८८ [#,९ रे, ०१००० 








(६) उड़ीसा की तमाम रियासतों के प्रतिनिधियों ने अपनी रियासतों को 
प्रान्त के साथ मिला देने की सिफारिश की है। (नरेशों ने इसका 
विरोध किया है। ) 

। (७) महाराष्ट्र की रियासतें बहुत छोटी छोटी और बिखरी हुई हैं। 
ह अ्रतः इनके प्रतिनिधियों की रिफारिश है कि इन्हें बम्बई प्रान्त में: जोड़ 
दिया जाय | 

(८) गुजरात-काठियावाड़ के रियासती कार्यकर्ताओं की कोई योस्जना 
अभी तक देखने को नहीं मिला है। । 

6 जे 

(६) मदरासअहाते की रियासतों के कायकर्तताओं की यह सिफारिश है 
( बोचोन के नरेश का भी उसे समर्थन है ) कि च्रावशकोर और कोचीन 
को एक कर दिया जाय और उसके साथ ब्रिटिश मल्लावार का इलाका भी 
जोर कर एक बड़ा यूनिट केरल प्रान्त के रूप में बना दिया जाय | 

पृद्ृकोटाई तथा बेगनपल्ली को ब्रिटिश प्रान्त में जोड़ दिया जाथ | 

(१०) को आसाम ग्रान्त में ही जोड़ दिया जाय । 


(११) ज्ञेपुण ओर कूच विहार को बंगाल मे जोड़ दिया जाय | 


इन्ता की प्रतिक्रिया ध्छ 


(१२) सीमान्त प्रान्त की रियासतें प्रान्त में ही मिला ली जाने। 


(१३) बलूचिस्तान की कलात बगेरा रियासतें प्रिट्शिश बलूचिस्तान . 
के प्रान्त में जोड़ दी जायें | 

यह तो मोटे तौर पर लोक प्रतिनिधि क्रिस दिशा में सोच रहे हैं. बढ़ 
हुआ । नरेश स्वभावतः दूसरी ही दिशा में सोच रहे हैँ | वे न केबल ब्रिटिश 
प्रान्तों में श्रपने प्रदेशों को मिला देने के खिलाफ हैं, बल्कि चाहते में कि 
उनकी अपनी रिवासतें अलग रहें श्रीर उनकी राजगद्दी श्रीर राजसत्ता 
भी बरकरार रहे । बड़ी रियासतों के बारे गे जहाँ तक उनकी प्रादिशिक 
सीमाश्रों ओर राजगद्दी या रानवंश के बने रहने से ताल्नूक है, शायद 
यह संभव है. ब्रशर्तें कि वे अपने राज्यों में प्रातिनेधिक उत्तरदायी 
शासन शुरू कर दें। परन्तु ऐसी रियासतें तो ३-१० ही दो सकती ई£ । 
शेप तमाम छोटी रियासतों को तो अपने अपने प्रादेशिक समृद बना कर 
संघ प्रणाली से ही राज्य करना होगा | शोर इन संतों में भी उनरदायी 
शासन तो होगा ही | पर प्रत्येक श्रंग का श्रलग श्लग नहीं, सब का 
मिल कर उत्तरदायी शासन होगा | श्स चीज को नरेश भी समझने छग 
गये हू। परन्तु उनमें श्रभी इतनी दूरदर्शिता शरीर साहस नहीं श्लाया कि 
वे श्रभी से इस प्रकार के शासन स्थापित करके श्रपने प्रजाजनों के दिलों 


2 
शक 
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- में झपने लिए स्थान पैदा कर लें | इसके विपरीत ये झभी तक प्रपनी गर 
जिम्मेदार निरंकुशता के ही समसे देखते हैँ।झीर इसके दीवास प्रीर 
सलाहकार बगैरा भी इनसे बहुत आगे नहीं है। शायद वीछे ही / । उ्तर- 
दायी शासन देंसे का सिचार झगर कोर्ट राजा छर भी गा हो तो थे उसे 
इस कार्य को झाक्तघातशी कहते ? शोर शा री में 

मत के प्रति इनके दिलों मे मिरदर प्रीर दिस्सकार पाया ज्यगा है। 


खपनी कोटठियों # बे थेठे थे श्र सके यही आसमान मो लगा पाये 


०८ रियाखतों का सवाल 


रहते रियासतों में प्रगति की कोई आशा नहीं की जा सकती। 
उल्टे ये अपनी मूर्खता से रियासती जनता और नरेशों के बीच संघर्ष 
खड़ा करके परिस्थिति को राजा-प्रजा और समस्त देश की दृष्टि से विगाड़ने 
का ही कांम कर सकते हैं; इसलिए अर. भा. देशी राज्य लोकपरिषद की 
स्थाई समिति ने .रियासतों में भी केन्द्र के सम्रान अन्तःकालीन सरकारें 
स्थःपित करने और निगोशियेटिंग कमेटी गें रिथासती जनता के प्रतिनिधियों 
को शामिल करने की मांगें नीचे लिखे प्रस्तावों में अपनी ता० १८ घितम्बर 
की दिल्ली वाली बैठक में की हैः-- 


स्टेरिंडंग कमिटि के बे दो प्रस्ताव/-- 
रियासतों में अन्तः कालीन सरकारों की स्थापना के विषय में 


“श्र, भा. देशी राज्य लोकपरिषद शुरू से रियासतों में जिम्मेदाराना 
हुकूमत की स्थापना के पक्ष में रही है और इसकी मांग अससे करती आई 
है | इस मांग की पूर्ति अब तक कभी की हो जानी चाहिए थी | पर इस 
माँग पर अब नई परिस्थिति के अनुसार विचार होना जरूरी है | हिन्दुस्तान 
में केन्द्रीय अंतःकालीन सरकार की स्थापना, तथा शीघ्र ही विधान परि- 
.बद की जो वैठकें शुरू होने वाली हैं, उनके कारण देश में नई परिस्थि- 
तियाँ पैदा हो गई हैं; जिनका रियासतों से भी अत्यंत नजदीक का सम्बन्ध 
है | और रियासतों में वैधानिक परिवर्तन का सवाल बहुत जरूरी हो गया 
है जिसमें अब देरी जरा भी वर्दाश्त नहीं हो सकती । रियासतों में आज 
जैसी हुकूमतें हैं, अगर ऐसी ही आगे भी जारी रहीं तो रियासतों की सर- 
कार्रो और केन्द्रीय अंतःकालीन सरकार के बीच के सम्बन्धों में कठिनाइयाँ 
खड़ी होंगी और उनमें कट्ठुता पैदा हो जायगी | भारतवर्ष के शासन 
में जो परिवर्तन हाल ही में हुए हैं, उनका असर जनता पर बड़ा गहरा पड़ा 
है | निकट भविष्य में पूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना की संभावना का भी- 
जिसका उनके वर्तमान तथा भविष्य जीवन से निश्चित रुपेण घनिष्ट सम्बन्ध 
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है, वड़ा गहरा असर पड़ रह्य है | जनता चाहती है कि वह समस्त देश के 
साथ रहे ञ्रतः इस बात के लिए जनता बड़ी श्रधीर श्रीर श्रातुर हे कि ये 
परिवर्तन जल्दी से जल्दी हों । इन परिवर्तनों में तथा रियासतों में जिम्मे- 
दाराना हुकूमत की स्थापना में जितनी देरी होगी उनसे गहरा श्रस- 
तोप फैलेगा और शायद अनिए्ट परिणाम तथा संघर्ष भी होने की सम्भा- 
नायें हैं । 

परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए स्टणिंडिंग कमिटी महसूस 
करती है कि रियासतों में जिम्मेदाराना हुकूमत की स्थापना के कदम तुरन्त 
उठाये जाने चाहिए. | ये कदम शेष भारत में हुए परिवततनों की दिशा में 
हों श्रर्थात्‌ रियासतों में मी जनता की विश्वास पात्र अंतःकालीन सरकारों 
की स्थापना हो। रियासतों की ये श्रंतःकालीम सरकारें वहाँ पूर्ण उत्तरदायी 
शासनों की स्णपना के लिए तथा पढ़ीसी रियासतों ओर ग्रान्तों के साथ 
संघ बनाने या एशतया मिल जाने के सम्बन्ध में चातचीत करने के लिए 
लोकप्रिय विधान निर्मान्नी संस्थ,श्रों के छुनावों की तथारी के लिये उपयोगी- 


तंत्र निर्माण करने का काम करें । 


झखिल भारत विधान-परिदद की योजना से यह झकाय पदनिमेल 
खाती हुई # | झोर इससे विधान परिषद में रियासतों की तरफ से उचित 


हर ररि शि कह: व ७ / का रथ 
प्रधिनिधि भेजने में भी सदद मिलेगी । 


२०० रियासतों का सचाल 


- निगोटिग्रेटिंग ऋमिटी के सस्वन्ध में 


-ता. श्य सितम्बर की अपनी बैठक में अ.. भा. देशी राज्यलोक- 
परिषद की स्टेरिंडग कमिटी ने नीचे लिखा पस्ताव मंजूर किया थां-- 


ह्टेरिंडंग कमिटी को अफसोस है कि निगोशिय्रेथिंग कमिटी के 
सदस्यों की नियुक्ति # हो गई, पर उनमें रियासती जनता के प्रतिनिधियों 
को नहीं लिया गया है। इस सम्बन्ध में कमिटी अ० भा० देशी राज्य 
जोक परिषद के ता० ११ जूस के प्रस्ताव क्री तरक सम्बन्धित अधिकारियों 
का ध्यान दिलाती है। 
स्टेसिंडग कमिटी की राय है कि केविनेट मिशन के वक्तव्य के अनु- 
सार रियासती जनता के प्रतिनिधियों का लिया जानो जरूरी है । क्योंकि 
उस वक्तव्य में कहा गया है कि अस्तिस विधान परिपद में रियासतों को वे 
उचिव प्रतिनिधित्व देना चाहसे हैं जो ब्रिटिश भारत के हिंसाब से ६३ से 
#£ ता० १४ सितम्बर को हिन्दुस्तान टाइम्स में निगोशियेटिंग कमिटी 

के सदस्यों के नाम इस अकार प्रकाशित हुए हैः: 

(१) भंवि।ल् नथाव नरेन्द्र सण्डल के चान्सलर 

(२) महारण्जा पटियाला प्रोचान्सलर 

(३) तवा नगर के जाम साहब 

(४) डूंगरपुर नरेश ु 

(५) सर मिर्जा इस्माइल, निजाम की एग्जीक्यूटिव कोंसिल के प्रेसीडेन्ट 

(६) सर रामस्वामी मुदाल्ियिर, मसोर के दीवान - 

(७) सर सी. पी. रफमस्वामी ऐयर, द्रल् ग़कोर के दीवाल 

(८) सर सुलतान एछहमद, कास्ण्टिट्यूशनल एडयवाइजर दूं दिचान्सलर- 

(९) सरदार के. एम- पस्तोकर, वीकौमेर के प्राइम सिप्तिस्टर 


मीर मकबूल महमृद इस कमिटी के सेक्रेटरी का काम करेंगे। 
(अ.प्ने ) 


्+ 
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अधिक नहीं होगा | पर इन प्रतिनिधियों के चुनाव का रिश्वय बद्ध में 


आवश्यक मशविरा करके कर लिया जावेगा | शुरू शुरू में रियासत का 
प्रतिनिधित्व निगोशियेटिंग कमिटी करेगी। फिर बाद से भारत गन्‍्त्री से 
अपने १७ मई के खुलासे भे कहा दे-निगोशियेटिंग कमिटी का निर्माण 


तमाम सम्बन्धत पन्ने की सलाह से किया जायगा 


। 


तदनुसार कमिटी का यह संत है कि जब तक निगोशियेटिंग कूमिद्री 
में रिघासती जनता का उचित प्रतिनिश्चित्व नहीं होगा उसका निर्माण बंध 
नहीं माना जायगा ।? 


““) 


4४/6॥ 
4 
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आज के प्रंश् 


रियासतों का सवास धीरे थीरे किस प्रकार अखिल भारतीय 
“परिस्थिति के साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा है यह हम अब तक देख चुके। 
भ्यक समय वह था जब रियासतों की जनता एक दम निराशा के अंधकार 
'में थी। उसे कुछ सकता नहीं था क्रि वह क्या को ? वह बिलंकुल नहीं 
जानती थी कि उसके लिए कुछ हो भी सकता है ! शुरू शुरू में जब कि 
“उनकी स्वतंत्रता हाल ही में छिनी थी नरेश ऐसे अ्त्याचारी भी नहीं थे। 
प्रजाजनों के साथ उनका निकट का सम्बन्ध था। वे जनता से मिलते 
जुलते थे । ओर अगर वे कभी कभी अन्याय भी कर डालते वो जनता 
को उनसे इतना रोप श्री नहीं होता था | उलटे अपने श्री-द्दीन नरेशों के 
वसाथ उसे कुछ सहानुभूति ही थी । और पुराने नरेशों के बेरहमी के साथ 
'लुटे हुए वैभव ओर सत्ता को याद करके उसकी आँखों में आंसू भी थआा 
जाते और वह उनके अन्‍्यायों तथा दोषों को उदारता पूर्वक सह लेती थी। 
'पर धीरे धीरे वह समय बीतने लगा । 


धीरे धीरे उत्तरदायित्वहीन सत्ता और अ्रद्धट वैभव नरेशों के पतन का * 
कारण बना | रे सहे पुरुषाथ और स्वामिमान ने भी उनसे ब्रिदा लेली। 
जे पूरी तरह से विदेशी सत्ता के शुत्ाम और मोहताज हो गये। जिसे 
-सित्रा साम्राज्य की रक्चा के जनता की भलाई और सेवा मे कोई दिलचस्थी 
-महीं थी | संरक्षित विलास को तो कत्त व्य-शून्य होना ही था। नरेशों 
"के मातहतों ने इसका पूरा फायदा उठाना शुरू किया और वे दोनों 
हाथों से पन्ना की लूडने लग गये | शोषणु बगेर अत्याचार के कहाँ 
.संभव्र है? अब्र इन अत््याचारी कर्मचारियों की शिकायत प्रजाजन किसके 
पास ले जावें ! नरेश या तो शरात्र के नशों में चूर होकर कहीं क्रिसी 
महल में पड़े रहते या देश विदेश के सेर-सपार्टों पर रहते। तब कानून 


: ९११५ 
लक 

आज़ के प्रश्ष 
रियासतों का सवार धीरे धीरे किस प्रकार अखिल भारतीय 
परिस्थिति के साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा है यह हम अब तक देख ऊुके। 
'एक समय वह था जत्र रियासतों की जनता एक दम निराशा के अंधकार 
में थी। उसे कुछ सूझता नहीं था कि वह कया को १ वह बिलकुल नहीं 
जानती थी कि उसके लिए कुछ हो भी सकता है ! शुरू शुरू में जत्र कि 
'सनकी स्वतंत्रता हाल ही में छिनी थी नरेश ऐसे अत्वाचारी भी नहीं थे। 
प्रजालनों के साथ उनका निकट का सम्बन्ध था। ने जनता से मिलते 
'जुलते थे । ओर अगर वे कभी कभी अन्याय भी कर डालते तो जनता 
को उनसे इतना रोप भ्री नहीं होता था। उलटे अपने श्री-हीन नरेशों के 
-साथ उसे कुछ सहानुभूति ही थी। और पुराने नरेशों के बेरहमी के साथ 
लुटे हुए वैभव ओर सत्ता को याद करके उसकी आँखों में आंबू भी आा 
जाते और वह उनके अन्‍्यायों तथा दोषों को उदारता पूतक सह लेती थी। 

चर धीरे धीरे वह समय बीतने लगा । 


धीरे घीरे उत्तरदायित्वहीन सत्ता और अद्टूट वैमब नरेशों के पतन का ' 
“कारण बना | रहे सहे पुरुषार्थ और स्वासिमान ने भी उनसे बिदा लेली। 
बे पूरी तरह से विदेशी सत्ता के युज्ञाम और मोहताज हो गये। जिसे 
-सिवा साम्राज्य की रक्षा के जनता की भलाई और सेवा में कोई दिलचसी 
-महीं थी । संरक्षित विलास को तो कत्त व्य-शन्य होना ही था। नरेशों 
"के मातहतों ने इसका पूरा फायदा उठाना शुरू किया और वे दोनों 
द्वाथों से प्रजा को लूडने लग गये । शोपण बगैर अ्रत्याचार के कहाँ 
-सेमव है ? अब इन अत्याचारी कर्मचारियों की शिकायत प्रजाजन किसके 
पास ले जावें १ नरेश या तो शरात्र के नशों में चूर होकर कहीं किसी 
महल में पढ़े रहते या देश त्रिदेश के सैर-सपाटों पर रहते। तथ कानून 
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के जानकार उन्हें सलाह देते कि नरेशों की निगह बानी पोलिटीकल एजन्ट 
किया करते हैँ। उनसे शिक्रायत करनी चाहिए | इस तरह व्यक्तिगत 
मामले पोलिटिकल एजन्ट श्रीर रेसिडेन्ट के पास पास पहुँचते | किन्तु 
जनता की तो कुछ भान भी नहीं था। धीरे धींर ब्रििश भारत की 
'राजनेतिक हल चलों का उस पर भी असर पड़ने लगा श्रीर सामूहिक 
शिकायतें भी पोलिटिक़रल एजन्ट के पास कार्यकर्ता।भेजने लगे | किन्तु ज्यों 
ज्यों उनका स्वाभिमान जागत होने लगा कार्यकर्ताओं का अरने ही नरेशों 
की शिकायतें विदेशी सत्ता के राजनतिक विभाग के पास ले जाना 
आपमानजनक मालूम होने लगा । ओर वे काँग्रेस के नेताओं के पस आने 
लगे | किन्तु जैता कि हम देखते हैं कांग्रेस में शुरू शुरू में कई वर्षों तक 
अपने श्रापफी रियासती राजनीति से अलग रबखा | वह समझते थे कि 
सारी घुराइ्या की जड़ तो विदेशी सत्ता है। उसके हटने पर उसके भगेसे 
पर कूदने वाले नरेश श्रपने आप सीधे हो जायेंगे शरीर दूसरे, अगर मान लें 
कि हर्मे नरेशों से लड़ना है तो भी श्राज ही उनसे भी लड़ाई मोल लेना 
'बुद्धिमानी की बात नहीं होगी ! इसलिए काँग्रेस के नेताओं ने र्यासती 
'जनता और कार्यक्रर्ताश्नों को यही समझाया कि श्रभी कांग्रेस उनके लिए 
कुछ भी करने में श्रसमर्थ ६ैं। सबसे पहला शरीर जल्री सवाल तो है 
विदेशी सत्ता को यहां से हटाना । थ्रीर इसलिए फिलहाल रियासतों में 
'दीवार से सिर स्कराने की श्पत्षा वे भी श्रर्नी सारी शक्ति व्रिद्शिश भारत 
की लड़ाई में ही लगा दे | नेताशों की इस सलाह को रियासती कार्यकर्ताश्ों 
'झीर जनता ने भी माना श्रोर ब्रिटिश भारत की लड़ाइयों में पूरा सहयोग 
“दिया। झीर इसका परिणाम भी अच्छा हुआ । इससे-- 


१०७ रिश्वयतों का सवाल 


थ्क्रमण से अंग्रेज सरकार की ताकत भो कमजोर हुई | क्रमशः वह लो 
शक्ति के सामने कुक चली । 

(३) कार्यकर्ताओं, तथा जनता पर भी असर पड़ा' | रियासती, कार्य- 
कर्ता अपने ब्रिटिश भारत के अनुभव को लेकर रियासतों में विविध प्रकार 
की सार्व-जनिक प्रश्ृत्तियाँ शुरू करने लगे ओर जनता मी अ्रव उनकी इन 
. सेवाओं से प्रभावित होने लगी । ह 


रियासती अधिकारिश्ं के दृष्टिकोण में भी क्रशः कुछ फर्क पड़ने 
लगा--यद्यपि उनके प्रत्येक्ष व्यवहार में कोई अ्रन्तर नहीं पड़ा । 


(४) रियासतों में अपने अ्रधिकारों की प्राप्ति के लिये छोटे बड़े 
पैमाने पर लड़ाइयाँ होने लगीं श्रीर 


(५) अन्त में व्रिट्श भारत तथा रियासतों की जनता दोनों अपने 
मेद भावों को भूल कर इस तरह एक जीव हो गये कि १६४२ के पिछले 
संघर्ष में सारा हिन्दुस्तान एक साथ बागी हो गया । रियासतों और त्रिटिश 
भारत में कोई अन्तर नहीं रह गया ओर इस युद्ध का परिणाम क्या 
हुआ ! जैसा कि प्रकट है;-- 

(१) अ्रंग्रेज सरकार को यह निश्चय हो गया कि अब, उसके लिये हिन्दु- 
स्वानपर द ३ मत च नाना अ्सभमव है । क्योकि जनता तो बागी हा हा भट थी। 
पर जिनके बलपर बह यहाँ राज्य करती थी वह फौज, पुलिस, जल सेना शोर 
सरकारी नौकर सब में उसके प्रति पहले जो वफ़ादारी की भावना थी चह 
जड़ मूल से उखड़ गई। इसलिये इज्जत के साथ यहाँ से विदा लेने ही 


में शोभा है | 
(२) नयग्रे विव्ान का असल शुरू होते ही उसने रियासतों ५६ से भी 
अपनी सार्वभोंम सता हृटा लेने का ऐलान कर दिया। 
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(३) इन घोपणाओं ओर प्रत्यक्ष प्ररनाओं से नरेशों की नींद एकदम 
उचट गई । और अब तक वे जो ब्रिलकुल बे फिक्र थे और अपने प्रजाजनों 
की कोई परवाह नहीं करते थे सो होश में था गये | प्रजा-सेवा की भाषा 
उनकी जत्ान से सुनाई देने लगी | देश की समत्त जनता के साथ वे 
भी भारतीय स्वतंत्रता को चाहते हैं ऐसे भाषण ओर प्रस्ताव भी होने लगे । 
पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि उनकी पद-प्रतिष्ठा श्रीर रियासतों 
की सीमायें अन्तुर्ण रहनी चाहिए । 


(४) स्वतंत्र भारत तो संघ-बद्ध होगा । उसमें इतनी छोटी छोटी 
रियासतों का इकाई के रूप में बने रहना असंभव है | इसलिये नरेश यह 
भी समझ गये कि छोटी रियासर्तों को समूह बनाने होंगे । वे यह भी 
जान गये किः-- 


(४) समृह बन जाने पर उनकी यह प्रतिष्ठा तो नहीं रहेगी। शासन 
को जनता की इच्छा के अनुकूल बन कर रहना होगा । ऐसा शासन तो 
जनतन्‍त्री पद्धति का उत्तरदायी शासन ही हो सकता है । ब्रिटिश प्रान्तों 
भें जनतन्त्री शासन हो शोर रियासतों में एक तंत्री सटे यह तो श्रसंभव दे । 
अतः इसमे लिये भी नरेश अपने को तेयार करने लग गये । 


पर यह सब श्भी कहपना जगत शोर विचार त्षेत्र से होकर योजनाश्र। 


फे रूप में फेघल कागज पर झाने लगा है। प्रत्यत्त व्यवहार की 
'रियासतों के वातावरण मे अभी कोई खास अन्तर नहीं पट़ा है। बल्कि एन 
सब घटनाओं को उल्टी प्रतिक्रिया गनेक रियासतों में देखने में श्राती हैं । 
हंदराबाद, दाश्मीर, फरीदकोट, भोगल, बीकानेर वर्गरा इसके उदाहरण 
हूँ । इसका कारण नरेशों की निराशा हो सझती है | पर उससे $ 
कारण भारत सरकार के राजनतिक विभाग की शरारत | 
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ओर रियासती कर्मचारियों की गुलामी भी ही सकती है श्लीर इस सदर मी 
सजाने । इसमे 


हह में शायद झंग्रेज कीम की गन्दी नीयत भी हे । कस जाने 
हि न्‍ 
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भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग में अब तक इतने और इतनी प्रकार से रोड़े 
अटकाये हैं कि उसकी नीयत में ऐसा शक होना आश्चर्य की वात नहा 
हो सकती | अन्यथा एक तरफ दिल्ली में मन्त्रि-मिशन काँग्रेस से सत्ता 
के परिवर्तन के व्रिषय में सलाह कर रहा है और दूसरी तरफ काश्मीर का 
प्रधान मन्‍्त्री उसी कग्रेस के खुद सभापति को गिरफ्तार करने की हिग्मत 
करता है| पोलिटिकल विभाग का इसमें हाथ नहीं हैं ऐसा कोन. मानेगा ? 
फिर इसी समय फरीद कोट में जनता पर अक्रथनीय जुल्म होते हैं। एक 
तरफ केन्द्र में अस्थाई सरकार कायम करने की चर्चायें होती हैं श्रौर उधर 
कलकत्ता में भयंकर हत्याकारुड होते हैं। एक तरफ श्रस्थाई सरकार में 
लीग शामिल होने जा रही हैं ओर दूसरी तरफ पूर्व बंगाल में हिन्दुओं का 
कत्लेआम, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, स्त्रियों का अपहरण बलात्कार और 
जबरदस्ती की शादियाँ होती हैं और गाँव के गॉँव/जला दिये जाते हैं। 
बंगाल में वागी लीग का मन्त्री-मएडल होगा । पर साम्राब्य सरकार को 
चलाने वाले गवर्नर और गवर्नर जनरल मी तो ञ्रभी विदा नहीं हो गये 
हैं। सूचनायें मिल जाने पर भी गवर्नर दार्जिलिंग की ओर गवर्नर जनरल 
बम्बई की सैर पर चले जाते हैं श्रौर अल्प संख्यक हिन्दू बहुसंख्यक आता- 
वाइयों के सामने बलि के पशुओं के समान अ्रक्षित और हत्या के लिये छोड़ 
दिये जाते हैं पूर्व बंगाल के विषय में जो वयान गवर्नर ने पार्लियामेंट 
को भेजे उनमें भी घटनोओं की वास्तविकता को दबाया गया है। इन सब को 
देख कर अंग्रेजों के नियत के विषय में शक होना बिल्कुल स्वाभाविक है | 


ऐसी सूरत में क्या ब्रिटिश भारत की और क्या रियासती जनता को 
बहुत सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। हम यह कैसे मान लें कि 
सब कुछ ठीक है। श्रत्र भी नरेशों को और मुस्लिम लीग को हिन्दुस्तान 
की आजादी का रोड़ा बना कर विदेशी हुकूमत-अपनी उम्र को कुछ बढ़ा 
सकती है । या कम से कम ऐसा प्रयक्ष वो कर सकती है । अ्रथवा जैसी 
कि मुसलिम लीग के जिम्मेदार नेव्राओं ने धमकी दी है रूस जैसी .किसी 
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तीसरी ताकत को लाने का प्रयत्ष भी हो सकता है | वह सचमुच श्ायेगी 
या उसे आने दिया जायगा या नहीं यह दूसरा सवाल है | परन्तु ये सब 
'घटनायें शोर चिन्ह ऐसे हैँ जो संकेत करते हूँ कि हमे बहुत सावधानी के 
साथ आगे बढ़ना है । इसलिए जहाँ हम इस ब्रात पर समाधान मान 
सकते हूँ कि हमारी बहुत-सी समस्यायें इल होती जा रही हैं । वहाँ हमसे यह 
नहीं भूलना है कि ऐसी ही बल्कि इनसे भी कहीं ग्रधिक मुश्किल समस्या 
ग्रभी हमारे सामने ई और संभव है थे हम से श्रभी कीं श्धिक त्याग, 
'परिश्षम, दक्षता, एकता और कुर्बानी की श्रपेत्ञा करें | 


8] 


थे समस्‍यायें क्या हैं १ 


हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी विधान परिषद में रिया- 
सती जनता के लिये पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रात्त करने का है। विधान परिषद 
में रियासतें के ६३ प्रतिनिधि होंगे । पर इनका चुनाव केस होगा ! कुछ 
नरेशों ने यद घोषणा कर दी है कि उनकी रियासतों से श्ाधे प्रतिरनिष् 
जनता के चुने हुए और श्आाधे नामजद होंगे। बाजिय तो यही है कि 
विधान परिषद में सब के सब प्रतिनिधि जनता के चुने हुए ही जायें | 
परन्तु यह कैसे संभव होगा यह कटना कठिन हे । शझतः कम से कम हमार 
यह प्रयक्ष तो जरूर ऐ कि हम अधिक से श्रधिक प्रतिनिधि जमता फे चुने 
हुए भेजें | पर जब तक हमारी माँग के पीछे सजबूत झीर व्यापक संगठन 
का बले नहीं होगा वह सफल नहीं है सकती | इसलिये एक संगठन के 
रूप में समस्त देशी राज्यों में इस समय यह जोरदार प्रान्दोलग ऐेंट देने 
की जरूरत है कि विधान परिदद में जमता के प्रतिसिधि ही जागे। संगठन 
जितना बलवान होगा उतना ही उसका खझसर होगा 

दसरे अभी जो निर्मोशियेटिंग फमिटी बनी है उसमे जमता शा एड 
भी प्रतिनिधि नहीं है हालांकि भारत मस्ती का यष्ट सापा श्ाशासन ऐ हि 


उसके निर्माण के समय सभी सममन्धित दर्लों से मशायिश मर लिया 


श्ण्प . रियालतों का सवाल्न 


जायगा । परन्तु इसका पालन नहीं हुआ | हमें अप्रनी श्रावाज इस तरह 
बुलन्द करनी चाहिए कि इसमें प्रजाजनों का पर्यात प्रतिनिधित्व हो । प्रांतों 
की तरफ से जो प्रतिनिधि निर्मोशियेटिंग कमिटी से बातचीत करने के-लिए: 
आव उन पर, तथा त्रियिश सरकार पर भी हमे यह असर डालना है कि- 
वे इस कमिटी के निर्माण को बैध न मानें और उससे कोई व्यवहार. 
न करें। अगर उन्होंने हमारी मांग को न माना.तो हम साफ कह दें कि. 
उसके निर्णय हमारे लिए बाध्य नहीं होंगे | सचमुच यह एक अजीब बात 
है कि हमारे भाग्य का निर्णय राजा लोग और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि 
करने बैठे और उसमें हमारा कोई हाथ न हो । यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है क्योंकि यही कमिटी निर्णय करने वाली है कि विधान परिषद्‌ के लिए 
रियासतों के प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जावेंगे। इन प्रतिनिधियों का 
चुनाव न केवल जल्दी बल्कि सही सह्दी भी हो | और नरेशों की मौजूदा” 
सरकारों से इसकी बहुत कम आशा है । 

इसलिए संध की स्व॒तन्त्र इकाई बनेने लायक बड़ी रियासतों में अभी. 
से विधान समितियां बना दी जानी चाहिए | इसी प्रकार छोटी रियासतों को 
एक हो कर अपने इतने बढ़े समूह बना लेने चाहिए जो संघ की इकाई 
बन सकें | और इन समूहों को भी अपने विधान बनाने के लिए विधान- 
समितियां बना लेनी चाहिए | फिर प्रान्तों में और केंद्र में जिस प्रकार 
लोकप्रिय सरकारें कायम हो गई हैं उसी प्रकार बड़ी रियासतों और छोटी. 
रियासतों के इन समूहों में भी अंतःकालीन सरकारों का बन जाना जरूरी 
है जिससे ये सब सामंजस्य पूतक काम कर सके। अन्यथा राजाओं या 
उनके नामजद मन्त्रियों का प्रान्तों के चुने हुऐ लोकतन्त्री विचार वाले. 
प्रतिनिधियों से मेल बठना कठिन होगा | । 

रियासतों के समूह या संघ्र बनाते समय हमें एक दो मोटी बातों का 
बहुत ध्यान रखना होगा | एक तो यह कि ऐसे संघ काफी बड़े हों जिससे 
वे अपने प्रजाजनों के जीउन की सब सुख-सुविघार्य मुहैया कर सकें। दूसरे यह 
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मक्रे रियासनों के ये ब्रप 'कहों प्रतिगामी शक्तियों के गढ़ नहीं बन लाये। 
'इसलिए छोटी रियासतों को बड़ी रिवासतों में मिलाने के बन्नाव पहोस के 
पान्त में मिलाने पर ही दम अधिक जोर दे 

एक और बात है। कुछ नरेश जिनकी रियासते स्वतंत्र श्रप बनने 
लायक बड़ी नहीं है झ्रपने साथ दूसरी छोडी रिच्ासर्तों की मिला कर उस 
पर श्रपनी छाप डालना चाहेंगे, छोटी रियासतों की जनता और उमके 
नरेर्शों को भी इस विपय मे सावधान रखना होगा। और इस बात का ध्यान 
रखना होगा कि संत्र की इकाए के अन्दर कोश किसी पर झ्यना प्रशृत् 
-नहीं जताने | 
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है 
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अब शासन का श्न्तिम विधान बनाने का प्रश्न रृट जाता ह£ । 
है कि-- 

(१) भारतीय संघ की समस्त इकाइयों में शासम का तरीका एकसा 
ही हो। प्रान्तों में एक तरद्द का शोर रियर सतो में दूसरे प्रकार का शासन 
जरा भी बरदाश्त नहीं किया जा सकेगा । 

(२) केन्द्रीय शासन में भी रियासती जनता के प्रतिनिधि प्रास्तों पे 
प्रतिनिभियों के समान भागीदार इसे । 


ऐसा प्रतीत गता है कि देश की मोजुदा झवरस्था मे साझा >राम-् काम 


कुछ बह नरेश तो रहेंगे। छोर छोटे भी पशनर परे. रत में गागे | बड़े 
मरश झरने गर्यों में वेघानिद मुखिया के दप्॒ में शाम झरेगे। उसके 
धिकार अत्यंत सीमित रंगे) सारे काम घास साझा के दार इमेंगे 


न 
१० 
चर 

प्र 

॥ 


आर खसल शा पर सभा के प्र 
ही होगा । होठे मोश शायद यारी बाई 
लिए घपने प्रात्यीय संघ हे वेधानिद् 


० 


के भीतर झीर बाएरए नोशों के मो मां 





११० रियासतों का सवाल 


यही कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास अधिक से अधिक सत्ता रहे | पर 
वे शायद भूलते हैं कि इसका निर्णय करना केवल उनके हाथों में नहीं है । 
सत्ता को सानना न मानना प्रजाजनों के हाथ की बात है ।और आज 
ब्रिटिश भारत और रिय सततों की जनता इतनी जाश्त जरूर है कि वह 
अपनी सावंभीमता पर नरेशों की सत्ता को कभी मंजूर नहीं करेगी । 

रहा नरेशों के खे का सवाल ? यह तो असंभव है कि उनका खानगी' 
खर्च आज के समान ही आगे चलता रहें । लोक संगठनों ने अ्त्र तक 
जान बूक कर इस प्रश्न को नहीं छेड़ा था | इसमें सिवा मर्यादा के और 
कोई कारण नहीं था पर अब जब कि सारी व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन. 
हो रहे हैं, इसका भी विचार होगा ही। अ्रब तक राज्य-्कोप का एक बहुत 

ड़ा हिस्सा राज-परिवार पर खर्च होता रहा है जिसका मुआवजा जनता 

को कुछ नहीं मिलता था और राज्य के लोकोपकारी महकगें घन के 
अभाव में सुस्त पड़े रहते | यह हालव अब आगे हरगणिज जारी नहीं रहने 
दी जा सकती । 

समय आ गया है कि अब भारतीय नरेश खुद-बखुद अपनी मर्या- 
दाओ की पहचाने | अगर वे नहीं समरेंगे तो उनके प्रजाजनों को अपमी. 
तरफ से नरेशों के अधिकारों पर नियन्त्रण और मर्यादाएं लगानी होंगी । 
जनसंगठन इस दिशा में अब तुरन्त लोकमत की शिक्षित करना प्रारम्भ 
कर दे | 

इस सम्बन्ध में और नहीं तो कम से कम इंगलेंड का ही उदाहरण 
नरेश लें | वहाँ राष्ट्र की आय-व्यय पर पार्लियामेंट का संपूर्ण नियन्त्रण 
होल है। वह निर्णय करती है कि कर्सो से कितनी रकम किस प्रकार 
प्रति वर्ष एकन्र की जाय और किस प्रकार उसका बिनियोग हो । उसके 
विचार ओर निर्णय से बाहर एक भी मद नहीं छोड़ी जाती | दूसरी तमान: 
मर्दों के अनुसार राजा के जेब ख्च की रक्रम पर भी पालिखर्गेट विचार 
करती है और उसको खुद मंजूर करती है | पर उसमें एक खास पद्धत्ि:« 


आज के प्रश्न 


है | पार्लियामेंट राजा के खानगी खर्च की मद पर शासन “ की अन्य मदों 
की भांति प्रति वर्ष विचार नहीं करती । प्रत्येक राजा के शार्सन काल के 
प्रारम्भ में एक बार विचार करके वह निर्णय कर देती है ओर यह रकम- 
जब तक बह राजा राज्य करता है--प्रतिवर्ष उसे मिलती रहती है । इसमें 
फिर बीच मे बार-बार जाँच या पुनर्विचार नहीं किया जाता | उस समय 
उसकी तमाम जरूरतों पर विचार कर लिया जाता है और तवदनुसार उसमें 
फेर-बदल कर दिया जाता है। बस, इसके वाद जो रकम मंजूर हो जाती 
है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता | पर जो मन्जूर होता है, शासन 
के दूसर विभागों की भाँति बादशाह को भी उसकी मर्यादा में रहना पढ़ता 
है। यह ख्याल करना भी गलत है कि इस प्रकार मन्जूर हुई रकम का 
विनियोग करने गे राजा फिर स्वतन्त्र है, और उसका श्रॉडिट वगैरा नहीं 
होता । आडिट हर साल होता है और प्रत्येक राजा के कार्य काल के अन्त 
में उसके खानगी खर्च को प्रकाशित भी किया जाता है ओर इसके प्रकाश 
में नये राजा के लिये बजट बनते हैं | यह भी ध्यान में रहे कि 
पार्लियामेंट से इंगलेंड के राजा के खच के लिये जो रकम मन्जूर होती है 
उसके अलावा उसके पास आय के अन्य कोई साधन नहीं होते । ब्रेशक, 
कार्नवाल और लंक्रेस्टर की डचीज उसकी खानगी संपत्ति हैं, परन्तु इनका 
उपभोग वह नहीं करता । उसने यह संपत्ति राष्ट्र को अर्पित कर ८५. है 
ओर इंग्लेंड में यह परिषाटी है कि जब नया राजा सिंहासन पर श्ाता है 
तब यह पालियामेंट को यह संदेश भेजता है कि “राजा की व्यक्तिगत 
जायदाद राष्ट्र को अर्पित है और वह अपने तथा अपने निर्वाह के लिये 
पूर्णतः पार्लियामेंट की उदारता पर निर्भर है ।? स्मरण रहे कि राजा के 
लिये पालियामेंट से जो रकम मन्जूर है उसरे तिगुनी आय इन जायदादों 
की है ।'* 

.. इंग्लेंड के राजा की सिविल लिस्ट सारे राष्ट्र के बजट के एक एतिशत 
का पन्‍्द्रहवाँ हिस्सा है।।पर यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमें 
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आज का प्रश्न ११३ 


रहेगा | पर हमें भीतर से भी इस प्रश्न को हल करने का अपना यत्न 
जारी रखना है उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं इस पर भी थोड़ा 
विचार कर ले। 


सब से पहली बात तो यह है कि दें इन तमाम परिवर्तनों के लिए 
जनता को भी तैयार करना है। इसलिए प्रत्येक रियासत में जन संगठनों 
का होना जरूरी है। अतः ऐसे जन संगठन जहाँ न हों वहाँ तुरन्त कायम 
किये जायें ओर जहाँ पहले से हों उनका विस्तार गांव गांव में फैला कर 
जनता में अपने अधिकारों ओर जिम्मेवारियों का भान पेदा कर देना 
चाहिए । आज भी, आमों की असंख्य जनता अज्ञान के घोर अंधकार 
में पड़ी है और उसके इस अज्ञान से अनुचित लाभ उठा कर छोटे मोटे 
व्यापारी, वकील, दूकानदार और सेठ-साहूकार उनका शोपण करते रहते 
हैं और सरकारी कर्मचारी तथा गुण्डे उनको भय से आतंक्रित करते रहते 
हैं । हमें उनमें ऐसी जान डाल देनी दे कि जिससे वे अन्याय के सामने 
ऊुके नहीं और जुल्मों को कभी वरदाश्त नहीं करें | स्व॒तन्त्र श्रीर पृरुषाथों 
देशों की जनता की सुख समृद्धि और पराक्रम की मिसालें दे कर उनके 
पुरुषार्थ ओर तेजस्विता को भी जगाना चाहिए और अच्छा और ऊंचा 
जीवन विताने की प्रेरणा उनके अन्दर निर्माण करनी चाहिए। यह सब 
काम गांवों श्रीर कस्तों की मुकासी क्रमिटियों के जरिये हो सकता है । 
इन कमिटियों में कस्बे था गांव के नेक, प्रतिष्ठित, निर्भय, 
त्यागी, और सूक वृक वाले नागरिक हों श्रौर वे जनता की रोजमर्रा 
की तकलीफों की तरफ ध्यान दे कर उन्हें दूर करने की कोशिश 
में रहें । जो केचल जनता की सुस्ती, अज्ञान, भीरता से पदा हुई हों 
जनता द्वारा ही दूर करायें जिनमें सरकारी कर्मचारी कारण हों उन्हें इन 
कर्मचारियों को समझा कर दूर किया जाय और जिनको वे भी समभाने 
चुभाने पर दूर न करें उनके लिये जनता को लड़ने के लिए, तैयार किया 
जाय | पर इतनी तैयारी एक दम नहीं होती। इसलिए कायकर्ताशं को 


श्शछ रियास्तनों का सचाल 


अधीर नहीं होना चाहिए आम तौर पर जनता पहले यह चाहती है कि 
कार्यकर्ता इन तकलीफों को दूर करा दें और उसे कुछ नहीं करना पड़े । 
इसका कारण उसका स्वाभाविक भय ओर अज्ञन है इसलिए कार्यकर्ताओं 
को कष्ट उठा कर मी जेल जा कर भी जनता की तकलीएं दूर करने का 
यत्त करना चाहिए । उससे अपने आप जनता की आत्मा भी धीरे घीरे। 
जागती जाती है। कार्यकर्ताओं की कुशलता इसी में है कि वह जनता के 
सामने ऐसे कार्यक्रम रखते जावें कि जिसके आपने आप जनता कीः 
तेजस्विता और कार्य शक्ति का विकास होता झावे | 


थोड़े में जनता के सामने हम यह लक्ष्य रक्खें कि वह अपने गाँव या 
कस्बे को एक छोटा-सा परिवार समझे और अपने परिवार की जरूरतें 
समक कर जिस प्रकर उसका हर सदस्य दूसरों के सहयोग पूर्वक उन्हें पूरा 
करने की धुन में रहता है उसी प्रकार हम अपने गाँवों को या राज्य को 
भी समझें और उसका पूरा शासन अपने हाथ में ले लेने के लिए जनता 
को समकावें। समाज की अनेक प्रकार से सेवा करनी होती है ।,इसी 
प्रकार उसकी अनेक जरूरतें होती हैं| इन जरूरतों की पूर्ति और सेवा के 
विभिन्न महकमें बना कर प्रत्मेक्ष काम के लिए -एक एक खास कमिटी बना 
दी जाय । और वह सेवा में लग जावे | 


गाँव की सफाई, सामूहिक टट्टियाँ, घूड़े, पीने का साफ पानी, 
इत्यादि का एक महकमा हो सकता है | 

गाँव के तमाम झगड़े लेन-देन के मामले वगेरा सब गाँव की पंचा- 
यतें निपटा लिया करें | 

8 5 मत १5 हे 2 के सविता 

पहने के कपड़े (खादी) जूते, गुड़ शकर, तेल, खेती वाड़ी केओऔजार, 
खेल खिलौने, अपने गाँवों में ऐ हे होने वाली किसी विशेष चीज घातु की 
बनी बाहर भेजने लायक तैयार पवीलें वगेरा आमोद्योगों का प्रकध करने 
वाला एक महकमा हो सकता है ह 


आज का प्रक्ष श्र 


प्राथमिक शिक्षा, ओद्योगिक शिक्षा , व्यायाम की शिक्षा, खेल के 
मैदान, मदरसे, शरीर को मजबूत और मन को प्रसन्न करने वाले तथा 
ऊंचा उठाने वाले मकान के भीतर और मैदान में खेलने के तरह तरह के- 
खेलों की व्यवस्था बगैरा करने वाला भी एक महकमा हो सकता है। 


2 बहुघन्धी रहकार समितियों की स्थापना द्वारा फसलों का माल तथा 
बनी बनाई चीजें वेचने ओर जरूरत की बाहरी चीजें खरीदने की व्यवस्था 
की जा सकती है जिससे कि ग्रामीणों को अपनी चीजों के अधिक से 
अधिक दाम मिल जाय ओर बाहर की वल्तुयें किफायत से मिल सके। 
बीच का मुनाफा उन्हों को मिल जाय | यह व्यापारी सहकारिता फा एक 
स्वतंत्र महकमा हो सकता है | 

ग्राम की रक्षा के लिए ग्रामीण जनता को बलबान ओर वहादुर 
बनाना, स्वयं सेवक दलों का संगठन करना चोरों डाकुओं ओर बदमाशों 
से गांव की रक्ता करया और उसे जातीय दंगों से दूर रखना वगैरा काम 
भी अत्यम्त महत्त्व पूर्ण है । यह काम भी एक कमिटी के सिपुद किया जा 
सकता हैं | 

फिर, अपने अगने गांव के मीवर यह सब करते हुए हमें ग्लग अ्रलग 
गाँवों के अन्दर पारत्यरिक सम्बन्ध ऋायम करते हुए परगने (तदसील) और 
जिलों के व्यवस्थित संगठन बना लेने चाहिएँ जिससे सारा राज्य या सारा 
देश एक सजीव शरीर की भांति चेतन्यमय ओर क्रियाशील संगठन बन 
जाय | 

मतलब यह कि हमें ठेठ नीचे से सम्पूर्ण त्वराज्य की रचना मजबूत 
पाये पर करनी है । राजनेतिक सत्ता हमर हाथ में लेने के लिए तथा उसके 
हाथ में थ्रा जाने के बाद भी यद काम तो कस्मा ही होगा । क्यों कि यही 
चीज है जिसके लिये स्व॒राज्य की जरूरत भी है । किन्त्र इस असली अगात्र 
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श्श्द्द रियासती का सवाल 


'स्वनास्मक कार्य की तरफ अब तक ठीक तरह हमारा ध्यान नहीं गया है। 
'बह अगर जाबे ओर हम उसमें सच्चे दिल.से लग जायें वो अपने श्राप 
स्व॒राज्य का निर्माण हो जावे । 

लोक संगठनों को अपने राजनैतिक प्रचारात्मक काम के साथ साथ इंन 
'कार्मों को भी अपने हाथ मे अ्रवश्य लेना चाहिए | इस वास्तविक सेवात्मक 
'संगठनात्मक, आर्थिक निर्माण करने वाले, ज्ञान वर्धक, सांस्कृतिक उत्थान 
'के और समाज को शुद्ध और तेजस्वी करने वाले कार्यक्रम में जो लोक- 
संगठन जितना क्रियाशील होगा वह उतना ही अधिक सफल ओर प्रभाव- 
शाली होगा । शासन पर भी उसका उतना ही श्रधिक असर होगा | केवल 
अखबारी प्रचार ओर भाषणों में लगे रूने वाले संगठनों के कानून भंग 
की लड़ाइयों में भी वह बल्ल नहीं होगा | जो इसकी एक चिट्ठी में होगा । 
इसलिये इस वास्तविक्त सेवाजनित बल की उपासना में हस लग जावें । 
यही सफलता की चाबी है । 
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हिन्दुस्तान की कुक्त रियासत 


हिन्दुस्तान में कुल ५८४ रियासते हैं इनमें सबसे बड़ी अर्थात्‌ कश्मीर 


और हैदराबाद जैसी तथा अत्यन्त छोटी भी शामिल हैं। 
भारत के विधान के लिए छोटी छोटी रियासतों के भरप छीटे प्रान्तीय संघ 
बनाये जा रहे हैं| उनके बनाते समय सभी रियासतों के आकार और श्रव्रादी 
. सामने रहना जलरी है जिससे भ्रप के आकार को बनाने में सुविधा हो+ 
नीचे तमाम रियासतों की सूची दी जा रही है | इसमें उनके रकबे तो हैं । 
पर १६४१ की श्राबादी के अंक उपलब्ध नहीं हो सके | साधारण कल्पना 
के लिए. सन्‌ ३१ के अंक दिये जा रहे हैं । 
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५० लाख से ऊपर किन्तु १ करोड़ से कम है--- 


नि १० १ ५४० लाख 

9१ है बे १० 
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१8८ रियासतों का सवात् 


जिनकी आय ५४०, लाख से ऊपर किन्तु एक ' करोड़ से कम है-- 


|्र डे 99 हि ग्ञ १. 
2 . हे न ६4 9) र्ड 
9 २ 95 डरे १9 र्ड 
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१9 ६०० ग् श्द 
अज्ञात ४ कक 
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परिशेष्ट. (६): 
लोक-परिषद्‌ 
अखिल भारत देशी राज्य ठोक-परिपद्‌ के 
अ्रधिवेशनों के सभापति 


नाम सन स्थान 
4१) दीचान बहादुर श्री रामचन्द्र राच,.. १०९५७ चम्बई 
4२) भ्री सी. बाई चिन्तामणि ना. ० 
(३) श्री रामानन्द चटर्जी श्धघौ३ू 
(७) श्री नरखिंह चितामण केलकर न्+ज “++ 
(४) श्री के. नटराजन १९४७४ दिल्‍ली 
(६) डा. पद्टामिसीतारामैया १६४६ कराची 
(७) पं० जवाहरलाल नेहरू १६३६ लुधियाना 


(८) पं० जवाहरलाल नेहरू 
अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिपद्‌ का 


विधांन 
( उदयपुर अ्रधिवेशन में परिवर्तित तथा स्वीकृत ) 
चारा १--श्रखिल भारत देशी राज्य लोक परिपद्‌ का ध्येय, स्वतन्त्र और 
संघबद्ध भारत के हिस्सों के रूप में, देशी रियासतों की जनता 
द्वास शान्तिपूर्ण झ्ौर उचित उपायों से पूर्ण उत्तरदायी 
शासन प्रास करना है । 


९४७ उदयपुर 


श्श्र्णँ 


चारा 


भार 


रियांसतों का सवाल 


२--अखिले मार देशी राज्यलोक परिष्रद के निम्न लिखिक 


48. 


अंगहोंगि-.. 
(१) संबद्ध रियांसती प्रजा-संगठन, 


- (२): स्वीकृत रियासती प्रजा-संगठन, 


(३) प्रादेशिक कौन्सिलें, 
(४) जनरल कौन्सिल, 


: (५) - वार्षिक अधिवेशन, कक |! 


(६) परिषद्‌ का विशेष अधिवेशन, 
(७) स्टेन्डिंग कमेटी 


३--किसी ऐसे व्यक्ति को इस परिषद्‌ में या इसकी अंगभूत किसी/ 


संस्था में, कोई चुना हुआ पद लेने का अधिकार न होगा 
जो, किसी ऐसे साम्प्रदायिक या अन्य प्रकार के संगठन का 
सदस्य हो, जिसके उद्दे श्य ओर कार्य-क्रम, स्टेरिंडग कमिटी कीः 
राय में, इस परिषद्‌ के उद्देश्य और कार्यक्रम के खिलाफ हों ।' 


धारा ४--(क) इस परिषद्‌ के लिहाज से रियासते निम्न लिखित समूहों: 


में, जिन्हें प्देश कहा जायगा, विभाजित की गई हैं- 


(१) काश्मीर और जम्मू (सीमाप्रांत की रियासतोंसहित),, 

(२) ददेदराबाद, 

(३) बड़ोदा ( गुजरात की रियासतों सहित ) 

(४) मैसूर, ( बेगापल्ली और साँड्टर रियासतों सहित ), 

(५) मध्यमारत की रियासतें, (बनारस और रामपुर सहित): 

(६) त्ावनकोर, कीचीन और पुदुकोट्टा, 

(७) उड़ीसा की रियासतें, तथा बस्तर और मध्यप्रान्त 
की रियासत, 

(८) मणीपूर, कूचबिहार और त्रिपुरा, 


परिशिष्ट ६. ह्श्र्‌ 


(६) दक्षिण की रियासतें, (मर झ्रीएकेनीडटर्क में) 
(१०) पंजाब की रियासतें 
(११) हिमालय की पहाड़ी रियासते, 
(१२) बिलोचिस्तानी रियासतें, ( कलात लासबेला 
खरन ओर खेरपुर ) 
(१३) काठियावाड़ की रियासतें ( कच्छू सहित ) 
(१४) राजपूताना की रियासतें 


(ख) स्टेंडिंग कमिटी जब कभी उचित समझेगी, तब नये सिरे 
से विभाजन करके प्रदेश ब्रना सकेगी । 


धारा ५४--रियासुती प्रजा के संगठन, चाहे उनका नाम प्रजा-मंडल 
लोक-परिपद, प्रजा-परिषद्‌, स्टेट कॉँमेस, नेशलन काम्फ्रेन्स 

था ऐसा ही कुछ हो, जो किसी एक राज्य या राब्य-समूह के 

अन्दर काम करते हो, या विशेष परिस्थितियों में स्टडिंग 

कमेटी की मंजूरी से बाहर से काम करते हों, इस विधान 

, के अनुसार प्रादेशिक परिपद्‌ द्वारा या सीधे श्रखिल भारत 

देशी राज्य लोक परिपद्‌ में संबद्ध या स्वीकृत किये जा सकते हैं। 


घाग़ा ६--(क) कोई भी प्रादेशिक कोन्सिल उस प्रदेश के अन्दर 
किसी भी रियासती प्रजा संगठन को सम्बद्ध कर सकेगी, 
बशतें कि- 
(१) वह इस विधान की घारा १ को प्रस्ताव द्वारा 
मन्जर कर चुकी हो, 
(२) उसकी सदस्य यती में श्रायादी के प्रति एकल 
यी कम पर, कम से कम एक सौ (१००) प्राथमिक 
सदस्य ६१, 


२५२ .. <.. स्थिलतों का संवाल 
- ६४ (३) वह कम से कम एक साल के अरसे से बराकायदा 

काम करता रहा हो, और 
(४) वह स्टेन्डिंग कमेटी द्वारा समय-समय पर निश्चित 


की हुई सम्बद्ध करने की फीस और सालाना फीस 
देना स्वीकार करता हो । 


(रख) विशेष परिस्थितियों में स्टेन्डिंग कमेटी भी किसी 
रियासती प्रजा-संगठन-को सीचे तौर पर सम्बद्ध कर 
सकेगी | 


(ग) स्टेन्डिंग कमेटी सुनासिब कारण बतलाकर ओर 
मुनासिब नोथ्सि देकर, किसी भी सम्बद्ध किये हुए संग- 
ठन से सम्बन्ध छोड़ भी सकेगी ! ऐसा नोटिस एक 
साह से कम का न होगा । 


धारा ७--स्टेन्डिंग कमेटी इस परिषद्‌ के उद्दे श्यों और ध्येय के अनुसार 
रियासतों की जनवा के लिये काम करने वाले किसी प्रजा 
संगठन को स्वीकृत कर सकती है | ऐसे स्वीकृत संगठनों को 
इस सम्बन्ध में स्टंडिंग कमेटी द्वारा बनाये हुए नियमों के 
अनुसार इस परिषद्‌ और उसकी अंगभूत्र कमेटियों में प्रति- 
निधित्व पाने का अधिकार होगा | स्थेडिंग कमेटी जब 
चाहेगी तब स्वीकृति को मन्सूख कर सकेगी | 


धारा ८--(क) हर प्रदेश को अधिकार होगा कि वह उस अदेश के 
अन्दर के किसी राज्य या राज्यसमूह के लिए, प्रति एक 
. लाख आबादी पर एक डेलीरेट का चुनाव, परिषद्‌ के 
अधिवेशन के लिए करे, बशतें कि उसमें, ऐसी हर 
मिली हुई सीट पर, कम से कम सौ प्राथमिक सदस्य हो। 
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(ख) स्टेंडिंग कमेटी को अधिकारहोगा कि बह अखिल भारत 

देशी राज्य लोक परिषद से, किसी कारणुवश सम्बद्ध 

: या स्वीकृत न हो सकनेवाले प्रजा-संगठनों को उचित 

प्रतिनिधित्व देने के लिये पचास तक प्रतिनिधि 
नासजद करे | 


वाया ६--(क) धारा २ में बताये हुए प्रत्येक प्रदेश के लिये एक 
- प्रादेशिक कीसिल होगी, जो इस प्रकार बनेगीः-- 


(१) उस प्रदेश के अन्दर के परिपद्‌ के प्रतिनिधि, तथा 
परिषद्‌ के प्रेसीडेन्ट और भूतपूर्व प्रेसीडेन्ट जो उस 
प्रदेश में रहते हों | 


(२) रीजनल कौन्सिल के डेलीगेटों द्वारा अपनी 

: संख्या के € तक कोझ्राप्ट किये हुए व्यक्ति | इन 

कोश्राप्ट किये हुए मेम्बर्श को भी प्रतिनिधि के 
अधिकार होंगे | 


(ख) हर प्रादेशिक कोसिल को स्टेन्डिंग कमेटी के सामान्य 
नियन्त्रण व निगरानी के अधीन अपने प्रदेश के समस्त 
कार्य-संचालन का श्रघिकार होगा ! 


(ग) प्रादेशिक कौन्सिलें इस विधान के श्रनुसार रहनेवाले 
झपने नियम बना सकेगी । परिषद्‌ की स्टेन्टिंग कगेटी 
की मम्जूरी के याद वे नियम काम में श्ला सर्केंगे । 


: (घ) यदि कोई प्रादेशिक कीन्सिल शस विधान के खलुसार 
कार्य मे करेगी वो स्टेन्टिंग कमेटी उस प्रदेश में, परिषद्‌ 


का काम चलाने के लिगे घरपयाईं दीन्चिल बना सर थी ! 


श्श्2 रियासतों का सवाल 


धारा १०--(क) जनरल कौन्सिल निम्न लिखित व्यक्तियों की वनेगी। 
(१) हर प्रादेशिक कौन्सिल हरि उस कौन्सिल के: 
सेम्बरों की दादाद.पर हर पांच के पीछे एक मेम्बर 
८ के हिसाब से चुने हुए सेम्बरान- 
बशतें की जनरल कौन्सिल में हर प्रादेशिकः 
कौन्सिल को कम से कम दो प्रतिनिधि अवश्य- 
भेजने का अधिकार होगा. और, 
(२) जनरल कौन्सिल के खुने हुए सेम्बरों द्वारा अपनी 
तादाद के उ तक कोआप्ट किये गये मेम्बर | 
(ख) जनरल कौन्सिल के प्रत्येक मेम्बर को, अपने वोट- 
का इस्तेमाल करने के पहिले सेन्ट्रल ऑफिस को ४) 6० 
फीस अदा करना होगा | 
(ग) जनरल कौन्सिल उस कार्यक्रम -को पूरा करेंगी. जो 
परिषद्‌ अपने अधिवेशन में निश्चित कर खुकी होगी, 
और अपने कार्यकाल में पैदा होने वाले तमाम नये 
सामलों को भी निपटायेगी | 


(घो जनरल कोन्सिल का कोरम २० का, या कुल मेम्बर- 
संख्या के जे का, जो भी कम होगा, होगा । 
घारा ११--(क) स्टेन्डिंग कमेटी में प्रेसीडेन्ट, वाइस प्रेसीडेन्ट, एक 
या अधिक जनरल सेक्र टरीज, एक कोषाध्यक्ष और 
१६ अन्य मेम्बर होंगे। श्रेसीडिए्ट, इसमें आगे बताए 
हुए वरीके से चुना जायगा। प्रे सीडेन्ट स्टेन्डिंग कमेटी 
के पदाधिकारियों सहित अन्य सब्र सदस्यों को,. 
जनरल कौन्सिल के मेम्बरों में से नामजद करेगा। 


(ख) 


ह (्ग ) 
(प्र) 
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स्टेन्डिंग कमेटी परिषद्‌ की कार्यकारिणी होगी, और 
उसे अर. भा. दे. रा. लोक-परिपद्‌ तथा जनरल कौन्सिल 
द्वारा निश्चित की हुईं नीति तथा प्रोग्राम को. कार्यान्धित 
करने का अधिकार होगा । 


स्टेन्डिंग कमेटी का कोरस ६ का हो गा। 
स्टेन्डिंग कमेटी को निम्नलिखित अधिकार भी होंगे--- 


१ विधान का मुनासिब्र अमल कराने तथा विशेष 
परिस्थितियों को नि्रटाने के लिये नियम बनाना, तथा 
हिंदायतें जारी करना | 


२ गलत व्यवहार, लापरवाही या करतंव्य के न पालने 
की सूरत में, किसी कमेटी या व्यक्ति के खिलाफ, जो भी 
अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहे, करना । 


रे तमाम अंगभूत क्मेटियों का निरीक्षण निर्यत्रण 
तथा पथप्रदर्शन। 


धारा १९--(क) परिषद्‌ का प्रेसीडेटट अगले अधिवेशन तक काम करता 


(ख) 


(ग) 


रहेगा | वही जनरल कॉसिल का भी अध्यक्ष होगा | 


परिषद्‌ का जनरल सेकरोटरी या जनरल सेक्र ट्रीज्ञ 
जनरल केॉसिल वथा स्टेश्डिंग कमेटी के भी जनरल 
सेक् य्री या सेक्र य्रीज्ञ दोंगे। वह या वे जनरल फोसिल 
के समक्ष संगठन व कार्मो के बात्रत सालाना रिपोट 


प्रेश करेंगे । 


परिषद का कीप, कोपाध्यद्ष के, जिम्मे स्रेंगा, ह्ोर पट 
उस कोप दीक ठटीफ दिसाब सखसंगा। हशझाच किया 


१५८ स्थासतों का सचाल . 


हुआ हिसाव जनरल कोसिल के समक्ष उसकी जानकारी 
के लिए पेश किया जायगा । 


वार १३--(क) स्टेन्डिंग कमेटी प्रदिशिकर कीन्सिलो . से प्रेसीडेन्ट के 
चुनाव के विषय में सुझाव माँ गेगी । 


(ख) जनरल कौन्सिल के मेम्बर इस. सुझाई हुई सूची में जन 
परिषद के' अधिवेशन से कम से कम एक साई पहले 
प्रेसीडिन्ट का चुनाव करेगे। 

(ग) स्टैन्डिग कमैटी इस खुनाव के लिए. नियम बनायगी । 


आरा १४--(क) वार्षिक अधिवेशन, स्टे-डेग कमेटी द्वारा निश्चित किए, 
हुए स्थान व समय पर होगा | 


(व) जिस प्रदेश में अधित्रेशन होने वाला होगा वहाँ की 
प्रादेशिक कौन्सिल अधिवेशन के लिये स्वागत समिति 
निर्माण करेगी । 

(ग) परिषद्‌ की नई जनप्ल कींसिल अधिवेशन से पहले 
नये चुने हुए प्रेसीडेस्ट की अध्यक्षता में विषय-निवा- 
चिनी समिति के रूप में बैठेगी। * 


(घो) प्रतिनिधि ( डेलीगेट ) फीस तीन रुपया होगी । ऐसी 
तमाम फीस स्वागत-समिति सेंट्रल आफिस की दे देगी । 
स्वागत समिति की बचत, स्थानीय प्रजामंडल, प्रादेशिक 
कौंसिल और सेन्‍्ट्रेंल आफिस, वीनों में बराबरी से 

बट जायगी | 
>रय १५--जनरल कौंसिल, स्टैरिडिग कमेटी की सिफारिश पर, विधान 
में उचित परिवर्तन कर सकेंगी। ऐसे परिवर्तन, परिषद्‌ के 
अगले अधिवेशन में उसकी स्वीकृति के लिए पेश किये जायंगे। 
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अखिल भारत देशी राज्य लाोक-परिपद की 
चतेसान स्थाथी-समिति 


१ अध्यक्ष श्री, पे, जवाहरलाल नेहरू 
२ कार्यवाहक श्रध्यज्ञ ,, डॉ. पद्टामि सीतारामैया 
३ उपाध्यक्ष » शेख मोहस्मद्‌ अब्छुला 
४ कोपाध्यक्ष » फैमसलनयन बजाज 

४ मन्त्री ५» अयनारायण व्यास 
६, १9 चलवन्तराय मेद्दता 

७ ,; » टी. एम, वर्गिस 

८, » दारकानाथ काचरु 

६ सदस्य » स्वामी रामोनन्द तीथ 
१० $ » एच. के. बीरण्णा 

28 02० ० » आचाय॑े नरेन्‍्द्रदेव 

२२ » पोल गगाघर खेर 

श्३े » खान अब्दुल समदसखां 
१७ ,, » सीराल्ाल शास्त्री 

१४५ ,, » है. इखदा वाहियर 

रद ,, » शरंगधरदास 

१७ , »9 थी, प्ही. शिखरे 

श्प + ७ शिवशंकर रावल 
हक, : . # चेजनाथ महोदय 
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रियासतों का सवाल 


.स्टीडिंग कमेटी के दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव 


( उदयपुर अधिवेशन में नीचे लिखे दो महत्वपूर्ण प्रत्ताव मंजूर हुए 
हैं, जो लोक-परिंपद्‌ के संगठन से सम्बन्ध रखते हैं | अतः वे मी यहाँ 
दिये जा रहे है । ) 


(१) सार्वजनिक आलोचना न हो 





यद्यपि स्थडिंग कसियी की यह राय है कि संस्था के सदस्यों को 
जहां अपनी राय रखने ओर प्रदर्शित करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए 
हाँ कमियी का यह भी खयाल है कि जहाँ तक संगठन के कार्य से 
सम्बन्ध है जबंतक कोई आदमी उस संगठन का सदस्य है उसके लिए 
खुले तौर पर इस कार्य का विरोध करना उचित नहीं है । कमिटी इस 


बात को भी नापसन्द करती है कि मेम्बर एक दसरे की या संगठन के 
फिंसी अंग की व्यक्तिगत या अन्य कारणों को लेकर सावजनिके संभाओं 
में या अखबारों अथवा पयों में आलोचनाययें कर। जब जरूरी हो ऐसी 
आलोचनायें सम्बन्धित कमेटी में ही करनी चाहिए और अगर वहाँ इनकी 
खुमवाई या उपाय नहीं हो तो उससे ऊपर की कमिटी में की जावें। 
अनुशासन शोर काम की दृष्टि से यह जरूरी है कि संस्था में दलवन्दी की 
च्चत्ति को प्रोत्ताहन न दिया जाय ! ( प्रस्ताव १६ ) 


(२) कम्यूनिस्ट पार्टी ओर रॉयिस्ट दल के सम्वन्ध में-- 
“सटेंपिंडग कमिदी ने इस संगठन के कुछ ऐसे सदस्यों और दलों की 
कार्यवाही सम्बन्धी शिकायतों पर गौर किया, जो कि अखिल भारतीय 
देशी राज्य लोकपरिषद्‌ के उसूलों और कार्यक्रमों के विरुद्ध पड़ने वाली 
नीतियों और ग्रोआमों का अचुसरण करते रहे हैं | विशेषतः यह बताया 


गया कि पिछुले लगभग.चार वर्षो के बीच भारतीय कम्पूनिस्ट पार्यी तथा 
शेडिकल डेमोक्रे टिक पार्ों की सामान्य नीति और प्रइृत्तियाँ अखिल भारत 
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देशी राज्य लोक परिषद्‌ की नीति और प्रद्नत्तियों से विरोधी रही हैं । कुछ 
आधारभूत मामलों में यह विरोध लगातार जारी रद्द है, बढ़ा है शोर 
आज भी वह इन संगठनों के प्रकाशरनों में पाया जाता है | यह साफ 
जाहिर है कि इस लोकपरिपद्‌ में कोइ कायकारिशी या चुनी हुई कमेटी 
असरदार ढंग से काम नहीं कर सकदी, यदि उसके सदस्यों में इस प्रकार 
सिद्धान्तों का विरोध हो | इसके अलाबा भी विधान की घारा ३ फ्े 
अनुसार कोई भी व्यक्ति या दल, जो अर० भा० देशी राज्य लोकपरिपद 
के कार्यकर्मों का खुला विरोध करेगा वह इसकी कार्यक्रारिणी था चुनी 
हुई कमेटियों का सदस्य नहीं रद्द सकेगा। 


चू कि इनका सवाल कुछ व्यक्तियों से सम्बन्ध नहीं रखता, बल्कि 
'ऐसे माने हुए दलों की नीतियों श्रीर कार्यक्रम से सम्बन्ध रखता है, 
जो कि सुविदित हैँ श्रीर विवादग्रत्त नहीं हैं; इसलिए यह आवश्यक नहीं 
समभा गया कि स्पष्टीकरण सांगा जाये, या अ्रनुशासन सम्बन्धी कार्य के 
लिए कारण बताने के लिए श्रारोप कायम किये जायें । इसलिए यह 
'निश्चय किया जाता है कि भारतीय कम्पूनिस्ट पार्टी या रंडिकल डेमी- 
क्रोटिक पार्टी का कोई सदस्य श्रखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद्‌ के 
-संगठन में किसी कार्यकारिणी में न चुना जावे शोर न किसी चुने हुए पद 
या कमेटी में रकक्‍्खा जावे | यद फैसला सम्बन्धित और स्वीक्षत संस्थाओं 
के लिए भी लागू होगा। यदि ऐसे कोई व्यक्ति पहले से ही चुने जा चुके 
हों, तो उनसे पूछा जावे कि इस नियम फे श्रनुसार वे जिस समिति फे चुने 
हुए सदस्य हो गए हूँ, उसकी सदस्यता से उन्हें पृथक क्यों न किया जाये। 


घारा 
वास 


घारा 


घारा 


परिशिष्ट (७) 
छोटी रियासतों के 


प्रजामण्डलों के लिए नमूने का विधान 


१--नाम--इस संस्था का नाम ... . . राज्य प्रजा मरडल दे। 
२--उद्दे श्य---इस ग्रजा मएडल का उद्देश्य अखिल, मारत देशी 
राज्य लोक परिपद्‌ के मार्गदर्शन में,.......राज्यू की जनवा 
के लिए शान्त ओर उचित उपायों द्वारा उत्तरदायी शासन: 
व नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करना दे । 
३--सद॒स्यता--राज्य का निकासी, कोई भी स्त्री या पुरुष, 
जिसकी उम्र १८ वर्ष की या ज्यादह हो, इस प्रजा मण्डल 
के उद्देश्य को मन्जूर करने पर ओर चार आ्राना सालाना 
चनन्‍्दा अदा करने पर इसका सदस्य हो सकेगा। 
४--संगठन--इस प्रजामएडल के नीचे लिखे अंग होंगे... 
(१) मसुकामी कमेटियाँ, - 
(२) तहसील कमेटियाँ, 
(३) जनरल कमेटी, 
(४) एक्जीक्यूटिव कमेटी, 
 न्ोट:--मुक्कामी कमेटियों में सुविधानुसार आस पास. 
गाँवों में से भी सदस्य बन सकेंगे | 


घारा ६--मुकामी कमेटियां--किसी भी मुकाम पर या आम-समूह 


में दस या दस से ज्यादा मेम्बर बन जाने पर वहाँ मुकामी 
कमेटी बन सक्रेंगी | 
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धारा ६--तहसील कसेटियां--किसी भी तहसील की सब मार्पेहत 
मुकामी कमेटियों के डेलीगेटों को मिला कर तहसील कमेटी 
होगी, जो तहसील के अन्दर प्रजा मएइल के कामो की देख- 
रेख करेगी | 

धारा ७--जनरल कमेटी--राज्य भर की कुल मुकामी कमेटियों 
से चुने हुए डेलीगेटो की मिलकर जनरल कमेटी होगी, इसके 
अलावा हर मुकामी कमेटी के प्रेसिडेन्ट व सेक्रे री भी बलि- 


हाज श्ोहदा डेलीगेट होंगे और इस जनरल कमेटी को 
विधान बनाने, बदलने, नीतियाँ व कार्यक्रम तय करने का 


सर्वोच्च अधिकार होगा | इसका मामूली तौर पर दर साल 


वार्षिक अधिवेशन होगा | डेलीगेट प्रारम्भिक सदस्यों के 
हर १०० या १० के बाद बचे हुए जुज पर एक के द्विसाव 


से चुने जावेंगे ! 
धास ८-एक्‍्जीक्यूटिव्ह कमेटी--एक्जीक्यूटिव्ट कमेटी सात से 
्र १५ मेम्बरों तक की हो सकेगी। और उसको प्रेसिडेन्ट 


मामजद करेगा । व्हाइस प्रेसिडेन्ट और खजाची के झलाया 
एक जनरल सेक्रे री, व एक से ज्यादा सेक्र ठरी दो सर्केगे । 


धारा ६-पफ्जीक्यूटिब्ह कमेटी के काम और श्धिकार--पह 
जनरल कमेटी की हिंदायतों के मुताबिक कार्य संचालन 
फरेगी । झोर वद्दी अनुशासन सम्बन्धी सब मामलों के 
निर्णय करने का अधिकार रखेगी। इस कमेटी को छुनाव 
सम्बन्धी झूगढ़ों को निपदाने के लिए ओर दूसों दायों फे: 
लिए सब कमेटी मुकरंर या खुद पैछला करने का अपि- 
कार होगा। लेकिन भगठो से सम्बन्धित व्यक्ति ब्होड नहीं 
दे सकेंगे । यही कमेदी अधिवेशन की तारीख शुकरर करेंगी 
झौर उसका मुमासिब इन्तमाम करेगी । 


रियाश्रतों कां सवाल 

४--प्रसिडेन्ट--हर अधिवेशन की तारीख से कम से कम दो 
महिने पहिले प्रेसिडेन्ट की नामजदगी के परचे, जिन पर 
कम से कम तीन -डेलीगेटों द्वारा नामजदगी हो, प्रधान 
कार्यालय में आ जाना चाहिये | इन सब पर एक्मीक्यूटिव्ह 
कमेटी में विचार होगा और आये हुए तमाम नामों की- 
इतज्ला तमाम मुकासी कमेटियों ओर तहसील कमेटियों में 
भेज दी जावेगी। प्रेसिडेंट के चुनाव सम्बन्धी प्रधान कार्या- 
लय से आई हुई हिदायतों के मुताबिक बताई हुईं तारीख 
व मुकाम पर प्रेसिडेंट के चुनाव सम्बन्धी व्होट लिये जावेंगे। 
जिनमें सिर्फ डेलीगेट ही हिस्सा ले सकेंगे | हर कमेटी हर 
एक उम्मीदवार के लिए आये हुए व्होयों की तादाद, प्रधान 
कार्यालय को, चुनाव के तीन दिन के अन्दर रवाना कर देगी । 
प्रजा मण्डल के प्रेसिडेंट व सेक्रेटरी या एक्जीक्यूटिव्ह 
कमेटी द्वारा मुकरर की हुई विशेष सब्रकमेटी चुने हुए 
प्रेसिडेंट की घोषणा करेगी। मर 
अगर बीच में कभी प्रेसिडंट त्यागपन्न दे दे या दिगर 
किसी वजह से उसकी जगह खाली हो जाय तो एक्जी- 

क्यूटिव्ह कमेटी अपना अस्थायी प्रेसिडेंट चुन सकेगी । 
धारा ११--विशेष परिस्थिति में कार्यवाही--अगर कोई ऐसी 
विशेष परिस्थिति हो, जिसमें इस विधान का चलना मुमकिन 
न हो तो उस हालत में प्रं सिडंट को, विधान या उसका 
कोई हिस्सा स्थगित करके कार्य संचालन का और मुनासित्र 

इन्तजाम करने का पूरा अधिकार होगा | 
धारा १९--प्रधान कार्यालय --इस प्रजामण्डल का प्रधान कार्यालय, . 

या जहाँ इसकी कार्य-कारिणी समिति-एक्जीक्यूटिव्द कमेटी 


तै करेगी, वहाँ रहेगा | 
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बारा १३--खाली जगह की पूर्ति--सामान्यवः खाली जगह की पूर्ति 
उसी तरह पर होगी, जिस तरह उनकी नियुक्ति या 
चुनाव होता है । 


धारा १४--कोरम--प्रजा मण्डल की हर कमेटी का कोरम एक चौथाई 
| का होगा । 


धारा १५--क्रेन्द्रीय संस्थायों फी हिद्ायतों की पावन्दी--यद्ट 
संस्था अ्रपनी केन्द्रीय संस्था, श्रखिल भारत देशो राज्य लोक 
परिषद्‌ या उसको प्रादेशिक शाखा, मध्यभारत प्रादेशिक देशी 
राज्य लोक परिषद से आई हुई द्िदायतों का ख्याल रखेगी। 
प्रावद्यक नोट, 
मध्यभारत प्रादेशिक लोक-परिपद्‌ ने मध्यभारत की छोटी रियासर्तो 
के लिये यह नमूने का विधान बनाया ई | इसमें प्रजा मए्थल का नाम, 


उद्देश्य, स्थानीय हालात के लिहाज से श्रन्य थ्रावश्यक नियम जोड़े जा 
सकते हैँ | 


परिशीष्ट (८) 
नरेन्द्र मगडल 


शासन सुधार के विषय में मास्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोट के दसवें अध्याय 
में रियासतों के बारे में कुछ सुझाव दिये गये हैं | इनकी पूर्ति की दिशा 
में ता० ८ फरवरी १६२१ को ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा दिल्ली में 
चेम्बर ऑफ प्रिन्सेस अर्थात्‌ नरेन्द्र सरडल का उद्घाटन किया गया। 
इस अवसर पर पढ़े जाने के लिए सम्राट ने खुद अपना एक सन्देश भेजा 
था; जिसमें कहा गया था कि “राजा-महाराजाओं का यह सण्डल' उनके 
अपने तथा प्रजाजनों के स्थायी लाभ का पोषक होगा; ऐसी हमें आशा 
है। हमें यह भी झ्राशा है, कि अपने राज्य तथा ब्रिटिश भारत के हितों 
को आगे बढ़ाते हुए वे मेरे समस्त साम्राज्य का भला करेंगे। यह नरेन्द्र 
मण्डल हमें एक दूसरे को समभने में सहायक होगा, हम एक दूसरे के 
अधिक नजदीक आवेंगे और देशी राज्य तथा समस्त साम्राज्य के सामान्य 
हितों की इससे अभिवृद्धि और विकास होगा [?? 


मण्डल का उद्घाटन करते हुए डयूक झ्रॉफ कनाट ने कहा कि "यह 
आगे बढ़ने के लिए आप को बड़ा अच्छा अवसर मिल रहा है | पर ऐसे 
अवसरों के साथ साथ नई नई जिम्मेदारियाँ भी आया करती हैं, यह हमें 
नहीं मूलना चाहिए | मैं जानता हूँ कि सम्राट ने श्राप पर जो भरोसा 
किया है, उसे आप ठीक तरह से समर रहे होंगे। ओर अपने राज्य के 
अधिपति तथा साम्राज्य के स्तम्भ की हेसियत से आपकी तरफ से इस 
विश्वास के अनुरूप ही जवाब मिलेगा ।” 


नरेन्द्र मए॒डल में केवल वे ही नरेश शरीक हो सकते हैं, जिन्हें सलामी 
का हक है | जिन रियासतों को भीतरी शासन सम्बन्धी पूरे अधिकार नहीं 
हैं, वे भी समूह रूपसे अपना प्रतिनिधि नरेन्द्र मएडल में भेज सकते हैं | 
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ऐसे अत्येक अप का एक अतिनिधि उसमें रहेगा | भारतवर्य मेंकुल ११८ पूर्वा- 
धिकारवाली सलामी की हकदार रियासत हैं | इनमें से केंचल श्व्८ ही 
मण्डलर्म शरीक हुई। शेप, उदाहरणार्थ-हैदराबाद, मेसोर, चावशक्षोर, 
कोचीन,बड़ीदा ओर इन्दौरं-नरेन्द्रमणडल की सदस्य नहीं बनीं। अन्य कारों के 
साथ इन्होंने इसकी वजह यह मी बताई कि नरेशों के लिये व्यक्तिगत 
दृष्टि से यह अ्रत्वत अनुचित होगा कि वे ऐसी नीति या व्यवद्वारों का हामी 
अपने की बना लें, जो शायद उनके प्रजाजनों को पसन्द न हों। नरेश 
को जो कुछ कहना हो अपने मन्त्रियों के मात कहना या करना चाहिए । 
स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेवारी पर वे कुछु न कह्ें-करें; क्योंकि उनकी 
जानकारी बहुत श्रधूरी होती है । अनुभव शोर बक्‍तृत्व शक्ति की भी 
उनमें कमी होती हैं । जिनके नरेशों फी सलामी का अधिकार नहीं है, ऐसी 

२७ छोटी रियासतों की तरफ से मण्डल में १२ प्रतिनिधि हैं। सर थी 
एस शिवस्वामी ऐयर ने इसके फतेब्य श्रीर सना के विषय में एक 
बार कहा था-- 

“यह तो एक सलाहकार संस्था मात्र है। नरेश सर्ग, र्थासते या 
ब्रिटिश भारत के विषय में नरेशों को श्रपनी राव देने का भी मौका मिल 
जाय यही इसकी स्थाथना का मुख्य उद्देश्य रहा है | परन्तु नरेश हसके 

श्य से संतुष्ट नहीं हूं । जो इसमें शरीक हुए | ये भी उसा दिलचर 

| ले रहे है, उन्हें झपनी प्रतिष्ठा का बढ़ा ख्याल £ | छोट नशे उनके 
।थ बैठने लग जावें यह उन्हें श्रच्छा नहीं मालूम ट्रीता | सदर समानता 
शवंक बैठे या बातचीत करे, यह उन्हें बढ़ा श्रद्यदा लगगा *, फिर यह 
बहुमत से किसी प्रश्न का र*ि ॥ पर्क्ा: 

नरेखद्रमएहल अपनी बंठका में कया छझरता रहता हैं, दाहने 
नहीं जानती । उसे तो प्री श्रमी तके उसके झर्धिय का पा पदने 
सालाना जलतों से होता था, जब कि धाइसर् झाते दीर धागा टकसानी 
डद्घाटन भापण देकर चले जाते थ। भाषण में एए साल यही बात मापा 


को बदल कर यही जातों रह €्‌ उत्ता-++ 


रियासतों का सवात् 


_ उममध्ञाप्तकी बुद्धिमत्ता भरी सलांह के लिए एह्सानमन्द' हूँ। झापके 
सामने इस वर्ष काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। में आशा करता हूँ, आप 
उसे निश्चयपूर्वक. पूरा करेंगे | आप के सरपर अपने प्रजाजनों की भलाई 
ओर तरक्की करने की जिम्मेबारी है और मुझे विश्वास है, श्राप इसे पूरा 
करने में तनमन से जुट जावेंगे। आप साम्राज्य के स्वम्भ हैं | देश -के 
गौरव पूर्ण इतिहास में आपको अपने महान गौरवशाली पूर्वजों की. भांति 
एक महान हिस्सा श्रदा करना है। समय के साथ आप को चलना चाहिए । 
मुझे विश्वास है, इस परिषद में जिन महत्तपूर्ण विषयों पर आप विचार 
कर रहे हैं, उनके परिणाम बड़े दूरगामी होंगे | वगैरा | - . । 


परन्तु जैसे जैसे देश में पूर्ण उत्तरदायी हुकूमत स्थापन करने का प्रश्न 
जोर पकड़ने लगा, नरेंद्र मण्डल को अपनी स्थिति के बारे में चिन्ता होने 
लगी | पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट ने भी संधियों और सुलहनामों की दुह्ई 
देकर इस चिन्ता को कुछ बढ़ाने में सहायता की । नरेश अपने अधिकारों फ्रे 
लिये और भी उतावले होने लगे । कुछ नरेशों ने यह मॉँग भी कर दी 
( मई १६२७ ) कि इस प्रश्न का निपठारा एक बार हो जाना चाहिए। 
बटलर कमेटी की नियुक्ति इसी का परिणाम थी । परन्तु इधर कुछ वर्षों 
से नरेंद्र मण्डल ने नरेशों के हितों की रक्षा में काफी काम किया हैश्नोर 
श्रत्र प्रायः सभी नरेश इस संगठन में शरीक हो गये हैं | नीचे लिखे नरेश 
अबतक नरेन्द्र मण्डल के चान्सलर हुए हैं :-- 


१ श्री. महराजा सा० पढियाला ( १६२१ ) 
२ श्री. महाराजा धोलपुर 

३ श्री. महाराजा पटियाला 

४ श्री, जाम साहब नवानगर 

५, श्री, नवाब साहब भोपाल, ( १६४४ ) 





